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 No  Wednesday,  July  21,  1971/Asadha  30,  1893  (Saka)

 विषय

 Subject  Pages

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर

 ताज  ष ०  संख्या

 S.  No.

 1261.  नए  समाचार  पत्रों  कौर  Pending  Applications  with  Press  Registrar

 Ind  ia  for Or  Declaration  of  New
 साप्ताहिक  पत्रों  की  घोषणा  Newspapers  and  Weeklies

 के  बारे में  भारत  के  प्रेस

 पंजीयक  के  पास  पड़े

 विचाराधीन  शभ्रावेदन

 of  Study  Team  on  Cashew 1262  काजू  उद्योग  के  सम्बंध  में  Report

 अध्ययन  दल  का  प्रतिवेदन
 Industry

 1263  ट्रांजिस्टर-टेलीविजन  सेट  Transistorized  T.V.  Sets

 बिना  लाइसेंस  के  चलाये  Loss  of  Revenue  due  to  Radio/Transistor
 1264

 Receiving  Sets  Operating  without
 जा  रहे  रेडियो  ट्रांजिस्टर  Broadcasting  Licences

 सेटों  के  कारण  राजस्व  में

 हानि

 1265  बंगाल  विकास  Constitution  of  North  Bengal  Develop-
 ment  Board  7-9

 का  गठन

 Order  Gtatio
 1266  पश्चिम  बंगाल  में  कानून

 Law  and  U  i.  Situation  in  West  Bengal

 और  व्यवस्था  की  स्थिति

 1267  शांति  निकेतन  में  टगौर  के  Tagore’s  House  at  Shantiniketan  set  on

 Fire
 घर  को  आग  लगाया  जाना

 1268  मोती री  में  नया  New  A.LR.  Station  at  Motihari  (Bihar)  15---16

 आका दावा णी  केन्द्र
 लि  ि  TO  NI

 तको  पथ  में  ay aft  नम  पर  झंझरी  यह  +  चिन्  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रश

 सदस्य  ने  वास्तव  में  पुछा  था  ।

 The  sign  marked  above  the  nam  eat Ola  Member  indicated  that  the  Question  was

 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (i)



 ता०  प्र०  संख्या  विषय

 S.  Q.  Nos.  Subject  Pages

 Closure  of  Handloom  and  Powerloom
 1269.  धागे  के  मूल्य  में  वृद्धि  के

 In a  to  Rise  in  Price  of  Yarn

 कारण
 dustry  due  ty  े

 हथकरघा  कौर

 विद्युत  चालित  करघा

 उद्योगों  का  बन्द  हो  जाना

 1270.  राष्ट्रीय  भावना  कौर  एकता  Strengthening  of  Eastern..  Borders  on  the

 Basis  of  National  Consciousness  and

 के  आधार प  पूर्वी  dat  Integrity
 को  मजबूत  बनाना

 1271.  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  Change  in  System  and  Syllabus  of  .I.A.S.

 and  other  Allied  Examinations
 20

 तथा  अन्य  सम्बद्ध  सेवाओं  की

 परीक्षा  पद्धति  तथा

 क्रम  में  परिवर्तन

 प्रश्नों  के  लिखित उत्तर  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 21
 1272  राज्यों  द्वारा  संसाधनों  का  Mobilisation  of  Resources  by  _States

 जुटाया  जाना

 1373  वैज्ञानिक  उपकरण  सप्लाई  Agreement  between  India  :  and  :  .East

 Germany  for  Supply  of
 Scientific करने  के  लिए  भारत  शरर

 Equipment
 21

 पब  जमाने  के  बीच  करार

 in  Jute 1274  पटसन  के  निर्यात  भारत  India  lagging  behind  Pakistan

 Exports
 का  पाकिस्तान  तुलना

 में  पिछड़  जाना

 1275  नेपाल  द्वारा  अपने  सिंथेटिक  '  Request  by  Nepal  to  Export  its  Accumu-

 lated  Synthetic  Textiles  to.  India‘  with-
 कपड़े  के  भंडार  को  बिना

 out  Payment  of  Additional  Duty  22

 अतिरिक्त  शुल्क  दिये  भारत

 को  निर्यात  करने  का

 रोध

 1216,  Inquiry  into  Air  Satin wl Droppin  g  of  Chinese

 Literature  at  Araria,:  Kishanganj,
 हार  शर  सदर

 Katihar  and  Sadar  ५प6-एंगां5ाएाा
 जन  में  iq  विमान

 द्वारा  चीनी  साहित्य  गिराये

 जाने की  जांच

 1277.  नेपाल  के  सिंथेटिक  कपड़ा  Crisis  in  Nepal’s  Synthetic  Textile

 Industry  23
 उद्योग  में  संकट

 1278.  Punishment  for  Officers  held-  responsible अ्रहमदाबाद  के  दंगों  के  लिये

 झ्धिक्रारियों  को  for  Ahmedabad  Riots  23

 सजा  fear  जाना

 (ii)



 ता०  हठ  संख्या  विषय

 Q.  Nos.  Subject  Pages

 Non-implementation  of  Pay  Commission’s 1279.  विभागेतर  को

 देने  के

 Recommendation  re.  Interim  Relief
 watt  राहत  for  Extra-Departmental  Employees  24

 सम्बंध  में  वेतन  आयोग  की

 सिफारिश  कार्यान्वित

 न  किया  जाना

 1280.  सरकारी  क्षेत्र  में  निर्यातोन्मुख  Proposal  to  set  up  Export-oriented  Tex-

 24
 कपड़ा  मिल  स्थापित  करने

 tile  Mill  in  Public  Sector

 ि  प्रस्ताव

 1281,  लोकपाल  कौर  लोकायुक्त ों
 Institution  of  Lokpal  and  Lokay  uktas

 के  पद

 1282.  पंजाब  सरकार  को  विरासत  Commission  Appointed  to  Examine  the

 various  Religious  "  ReSponsibilities में  fae  विभिन्‍न  धार्मिक
 inherited  by  the  Punjab  Government  25

 उत्तरदायित्वों  जांच

 करने  के  लिए  नियुक्त  किया

 गया  ग्रा योग

 1283,  रूस  द्वारा  जुते  बनाने  वाले  Footwear  Manufacturing  Plant  Offered

 by  Soviet  Union  25
 संयंत्र की

 1284  नादिया  जिले  में  सीमा  Inquiry  into  Death  of  ‘a  Junior  Commis-
 sioned  Officer  of  B.S.F.:  Nanda

 सुरक्षा  दल  के  जूनियर  District  26
 कमीशन  अधिकारी

 की  मृत्य  की  जांच

 1285,  Reported: Air.  Dropping  of  Chinese  Litera- सुन्दर  गढ़  जिला

 में  विमान  द्वारा  चीनी
 ture  in  Sundergarh:  District  (Orissa)  26

 साहित्य  का  गिराये  जाने का

 समाचार

 1286.  पूंजीगत  वस्तुश्नों  कौर  कच्चे  Grant  of  more  Powers  to  Regional
 Licensing  .Authorities  to  Issue  import माल  के  लिए  Licences  for  Capital  Goods  and  Raw

 सेंस  देने  हेतु  क्षेत्रीय  Materials

 सेंस  प्राधिकारियों  को  ग्रसित

 शक्तियों  का  दिया  जाना

 1287.  भारत  और  दामन  Agreement  between  India  and’  °G.D.R.

 तथ्यात्मक  गणराज्य  के
 for  Joint  Research  to  Explore  Ionos-:
 pheric  Wave  Absorption  27--28

 बीच  ag

 एबजोप्सन''की .  खोज

 के  लिएਂ  सं यूं कते  नं
 करने  का  करार

 (18४:



 स

 ate  To  सख्या  विषय

 S,  Q.  Nos.  Subject  Pages

 1288,  पोस्ट are  की  दरों  Proposal  to  Raise  Rates  of  Postal

 Stationery
 28

 में  वृद्धि का  प्रस्ताव

 Mass  Agitation  against  Failure  of  Tele- 1289,  त्रिपुरा  में  संचार  व्यवस्था
 28 Communication  System  in  Tripura

 खराब  हो  जाने  के  विरुद्ध

 व्यापक  आन्दोलन

 1290.  पत्तन  नगर  में  रसायन  Setting  up  of  Chemical  Complex  at  a

 Port  Town
 उद्योग  समूह  की  स्थापना

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 Q.  No.

 Central  Government  Employees  in  Secre- 5429.  में

 केन्द्रीय  सरकार  के
 tariat  Services

 चारी

 5430.  एसोसियेटिड  Closure  of  Spinning  Unit  of  Associated
 इंडस्ट्रीज  29 Industries  Limited,  Gauhati  (Assam)

 गौहाटी

 के
 स्पिनिंग  यूनिट  का  बन्द

 होना

 5431,  आसाम  में  टेलीफोन  तथा  Post  Offices  in  Assam  with  Telephone  and

 तार  की  सुविधाओं  वाले
 Telegraph  Facilities

 डाकघर

 5432  Financial  Assistance  to  Madhya  Pradesh, डा कृ ग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिए

 मध्य  राजस्थान  और
 Rajasthan  and  U.P  Governments  for

 Dacoit  Infested  Areas
 उत्तर  प्रदेश  सरकारों  को

 वित्तीय  सहायता

 5433.  विदिशा  जिले  Telephone  Installed  in  Vidisha  District

 (Madhya  Pradesh)  31
 में  लगाये  गये  टेलीफोन

 “434,  राज्य  व्यापार  निगम  के  Newsprint  Stock  with  S.T.C,

 पास  अखबारी  कागज  का

 भण्डार

 543  agar  टेलीफोन  एक्सचेंज  Representations  for  Linking  Chabua  Tele-

 को  डिब्रूगढ़  टेलीफोन
 phone  Exchange  with  Dibrugarh  Tele-
 phone  Exchange  32

 चेंज  के  साथ  मिलाने के

 लिए  अभ्यावेदन

 5438.  सांख्यिकी  विभाग  में  Conversion  of  Selection  Posts  into  Non-

 सलेब शन पदों  का  नान
 Selection  Posts  in  Department  of
 Statics

 सलेक्शन  पदों  में  परि र वल बतन तन

 (iv)



 पता  प्र०  संख्या  पृष्ठ

 U.S.  0.  Nos  Subject  Pages

 5437.  डाला  इण्डिया  के  टायरों  Production  and  Export  of  Tyres  of  Dun-

 lop  India  33
 का  उत्पादन  तथा  निर्यात

 5428.  Export  of  Cotton  Yarn
 सूती  धागे  का  निर्यात

 tO  Wa ttan  Ga  34
 5439.  बने  बनाये  सूती  कपड़ों  का  Export  of  Co  rments

 निर्यात

 34-35 54  .0  कपड़ा  बनाने  वाली  मशीनों  Import/Export  of  Textile  Machinery

 का  श्रायात/निर्यात

 5441  अ्राकाशवारणी  के  नये  केन्द्रों  Farm  and  Home  Units  in  New  A.LR.

 Centres LULL  36

 में  काम  तथा  होम  यूनिटों

 की  स्थापना

 5442  आकाशवाणी  के  कडापा  Progress  of  A.I.R.  Cuddapah  36

 केंद्र  की  प्रगति

 5443
 हल्दी  के  निर्यात में  कमी

 Decline  in  Export  of  Turmeric

 5444  मद्रास  प्रौढ़  बम्बई  के  बीच  Proper  maintenance  of  Communication
 Net-work  between  Madras  and

 संचार  तंत्र  का  उचित
 Bombay  37

 रखाव

 5445  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  Training  of  Indians  under  U.N.D.P
 Scheme

 क्रम  की  योजना  के  अ्रन्तगंत

 भारतीयों  को  प्रशिक्षण

 5446  सहायकों  की  वरिष्ठता  का  Revision  of  Seniority  of  Assistants  38

 पुनरीक्षण

 5447  गंगाघाटी  में  परमार  भट्टी  Establishment  of  Nuclear  Reactors  in

 Ganga  Valley
 की  स्थापना

 5448  सीमा  सुरक्षा  बल  तथा  Prosecution  Powers  for  Border  Security
 Force  and  Central  Reserve  Police  39

 केंद्रीय  fia  पुलिस  को

 मुकदमा  चलाने  की  शक्तियां

 5449  पश्चिमी  बंगाल  में  सेना  की  Beating  up  of  C.P.I.  (M)  Workers  by
 Military  Contingent  in  West  Bengal

 टुकड़ी  द्वारा  भारतीय

 वादी दल  के

 कार्यकर्ताओं  को  पीटा  जाना

 5450  श्री  तारिक  अरली  द्वारा  Alleged  Indulgence  of  Shri  Tariq  Ali  in

 विध्वंसक
 Subversive  Activities  40

 कार्यवाहियों  में

 भाग  लेने  का  कथित  आरोप

 5451.  Prevention  of  Defections  in  Legislatures विधान  मण्डलों  में  दल

 बदल  को  रोकना

 (४)



 अ्रंता०  To  संख्या  विषय

 U.S.  Q.  Nos.  Subject  Pages

 5452  दि  ट  धा  नगर  '  निगम  की  Proposal  for  Increasing  Non-Official

 सांविधिक  समितियों  में  Representation  on  Statutory  Com-
 41 mittees  of  D.M.C.

 सरकारी  प्रतिनिधियों  को

 बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 5453,  देश  में  बंगला  देश  के  Sealing  of  Border  due  to  Continuing

 शरणार्थियों  के  निरंतर
 Influx  of  Bangla  Desh  Refugees  in  the

 41 Country
 आगमन  के  कारण  सीमा

 बन्द  करना

 5454,  जमीन  जनवादी  गरातंत्र  के  Trade  with  G.D.  a.  41--42

 साथ  व्यापार

 5455,  भारत  में  पाकिस्तान  की  Disposal  of  Immovable  Property  of  Pakis-
 42

 अचल  सम्पत्ति  का  निपटान
 tan  in  India

 5456.  कोचीन  Import  of  Rectifier  for  Travancore-

 Cochin  Chemicals  Ltd...  Udyoga+
 उद्योग

 mandal,  Kerala
 केरल  '  में

 फायर  का  ग्रायात

 Use  of  Hindi  in  Official  Work 5457.  सरकारी  काय  में  हिन्दी  का

 प्रयोग

 5458.  विशेष  पुलिस  स्थापना  के  C.B.I.  Investigation  into  Disappearance  of

 Sub-In  ector  sydney‘  Chatles’ਂ  of’
 सब-इन्सपेक्टर  सिडनी  चेल्सी

 S.P.E.  45

 के  गुम  होने  के  बारे  में  केंद्रीय

 जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच

 5459.  Special  Findncial  Assistance  to  Jammu
 जम्मू  काइमेरा  की

 and  Cashmir  45
 विशेष  वित्तीय  सहायता

 Fall:  in  Price  of  Cotton  in  Madhya 5460.  मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  में
 45 Pradesh  dnd  Gujarat

 कपास  के  मुल्य  में  कमी

 Ban  on  Export  of  Snakes  and  Skins 5461.  सर्प  mt  ag  की  खालों  के

 निर्यात  पर  प्रतिबन्ध

 5462.  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  Sale  Price  of  Aluminium  Imported  by
 M.M.T.C.  46

 निगम  द्वारा  आयातित

 मिलियन  का  विक्रय  मूल्य

 5464.  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  Plan  for  Création  of  Employment  Oppor-
 tunities  for  Educated

 के  लिए  रोजगार  के  अवसर
 Persons  47

 बनाने  के  लिए  योजना

 5465.  केरल  झरे  मध्य  प्रदेश  में  Jobless  Engineers  ‘in  Kerala  and  ‘Madhya

 बेरोजगार  इंजीनियर
 Pradesh

 (vi)



 हता ०
 ०

 To  संख्या  विषय

 U.S.  0.  Nos.  Subject  Pages

 Reopening  of  Industrial  Units  in  West
 5466.  पश्चिम  बंगाल  में  औद्योगिक

 Bengal
 एककों  पुनः  खोला

 जाना

 49
 6457,  plata  लथ  Commonwealth  Bank

 बंक  की  स्थापना

 Setting  up  Dry  Port  in  Delhi  and  in
 5468.  दिल्‍ली  तथा  wea  राज्यों  में

 49
 स्थल  पत्तन  की  स्थापना

 other  States

 5469.  शेक्सपीयर  की  कृतियों  के  Ban  on  Import  of.  Works  of:  Shakespeare  42-50

 ग्रायात  पर  रोक

 5470  fata  गये  वैज्ञानिक  घोर  Scientists  and  Engineers  gone  Abroad

 इंजीनियर

 547]  तामिलनाडु  अ्राईसफीम  Request  for  Milk  Powder  from  Tamil

 Nadu  Ice  ‘Cream  Manufacturers’
 निर्माता  संघ  का  दुग्घचूणं  Association  54
 के  लिए  अनुरोध

 5473  विदेशियों  को  नागरिकता  Grant  of  Citizenship  to  Foreigners

 प्रदान  करना

 5474  ऐशਂ  का  निर्माण  Research  made  by  Central  Fuel  Research

 सामग्री  के  रूप  में  उपयोग
 Institute  in  Dhanbad  for  using  Fly
 ash  as  Building  Material  56

 करने  के  लिए  केन्द्रीय  ई  धन

 संस्थान

 दारा  किया  गया  श्रनुसंघान

 f 5475  केंद्रीय  सरकार  Pending,  Bills  0  a  Kerala VI  Glia  Government  with
 the.  Centre  56 घिन  केरल  सरकार  के

 विधेयक

 “476  पूंजीगत  वस्तुयें  के  भ्रायात  Pending  Applications.  for  Import  of  Capi-
 tal  Goods  56--57

 केलिए  अनिर्णीत  शझ्रावेदन

 पत्र

 5477.  नागाओं  कौर  सीमा  सुरक्षा
 Clash  between  Nagas  and  Border  Security

 दल  के.बीच  संघष
 Force  37

 5478,  Supply  of  Models:  Prepared  by  Taxi-

 dermists  to  U.S.S.R.;  U.S.A.,  France, कनाडा  कौर  इंगलैंड  को  Canada  and  England  ञ्
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  संस्करण )

 (LOX  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 21  1971/30  1893 (
 Wednesday,  July  21,  वीरवार  30,  1593  (Saka)

 ee

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 The  Lok-Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 श्रीलंका  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr.  Speaker  in  the  Chair  ]

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 नये  समाचार  पत्रों  site  साप्ताहिक  पत्रों  की  घोषणा  के  बारे  में  भारत  के  प्रेस

 पंजीयक  के  पास  पड़  व्चिराधीन  आवेदन

 #1261.  श्री  हरी  सिह  क्या  सुचना  abe  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  भारत  के  प्रेस  पंजीयक  के  कार्यालय  में  नए  समाचार  पत्रों  और  साप्ताहिक

 पत्रों
 को

 निकालने  के  बारे  में  घोषणा  हेतु  सेकड़ों  आ्रावेदन-पत्र  विचाराधीन हैं  ;  प्रौर

 यदि  तो  उनके  निपटाने  में  देरी  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 सुचना  प्रसारण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  नन्दिनी  :

 नहीं
 ।  मजिस्ट्रेटों  से

 15  1971  तक  प्राप्त  सभी
 पत्र  निपटाए  जा  चुके हैं  भ्र ौर  प्रेस

 रजिस्ट्रार  के  कार्यालय  में  निपटान  हेतु  कोई  पत्र  बकाया  नहीं  है  ।

 eq  नहीं  उठता  ।

 श्री  हरी  प्रेस  पंजीयक  के  कार्यालय  में  साप्ताहिक  समाचार-पत्र  को  घोषणा  के

 लिए  कितने  समय  में  निबटा  दिया  जाता  है  ।

 श्रीमती  नन्दिनी  सत्पथी  :  मैं  एक  बात  स्पष्ट  करना  चाहूंगी  ।  वास्तव  में  प्रेस  पंजीयक

 को
 समाचार  पत्रों  को  निकालने  के  बारे  में  घोषणा  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  करना  होता है  ।  उसे

 समाचार-पत्र  के  नाम  की  स्वीकृति  देनी  होती  ake  इस  काम  में  सात  से  दस  दिन  तक  लग

 जाते  हैं
 ।

 घोषणा  करने  से  सम्बन्धित  कार्य  मजिस्ट्रेट  को  करना  होता  है  ।

 काजू  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  अध्ययन  दल  का  प्रतिवेदन

 #1262.  श्री  ato
 :

 क्या  बिदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या
 काजू  उद्योग

 के  सम्मुख  a  वालीं  सदस्यों  का  अध्ययन  करने  के  लिए

 1



 Oral  Answers  July  21,  1971
 लि  eee स  सन

 हाल ही  में  केन्द्रीय सरकार  द्वारा  केरल  भेजे  गए  विशेषज्ञ  दल  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 है  ;  कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें क्या  हैं

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  To  सी०  हा ं।

 एक
 क  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 दल  की  मुख्य  सिफारिशें  निम्नलिखित  हैं

 (1)  आयातित  कच्चे  arg  का  वितरण  पंजीबद्ध  एककों  की  साधित  करने  की  वास्तविक

 क्षमता  पर  आघारित  होता  चलायी  ।

 के  आवंटन
 (2)  भारतीय  ary  निगम  को  निर्यात  के  प्रयोजनों  के  लिए  आयातित  काज़ू के

 को  स्वदेशी  काजू  के  प्रयोग  के  साथ  समान  रूप  में  सम्बद्ध  कर  देना  चाहिए
 |

 (3)  साबित  करने  की  विंमान  क्षमता  का  पता  लगाने  के  लिये  विदेश  व्यापार  मंत्रालय

 को  एक  विशेष  दल  प्रायोजित  करना  चाहिये  जिसमें  इस  भारतीय  काज़

 निगम  कौर  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशक  के  प्रतिनिधि  हों  ।

 (4)  राज्य  सरकार  को  फैक्टरी  के  उपबन्ध  ग्रधिनियम  के  अन्तर्गत  फैक्टरियों  के  पंजीयन

 पर  पुनर्विचार  करना  चाहिये  ।

 5)  उद्योग  अघिनियम के  उपबन्ध  काज़ू  उद्योग  पर  कारगर रूप  में  लागू  किये  जाने

 चाहिएं  |

 (6)  काज़  उद्योग  को  जिन  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ता  है  उन्हें  देखते  हुए  ऋण

 देते  समय  बैंकों  को  इस  उद्योग  के  साथ  विशेष  व्यवहार  करना  चाहिए

 (7)  काजू  उद्योग  में  सरकारी  क्षेत्र  का  विस्तार  इस  समय  उद्योग  के  लगभग  .20  प्रति

 शत  तक  कर  देना  चाहिए  ।

 (8)  arg  उद्योग  के  विभिन्‍न  पहलुओं  यथा  श्रायात  तथा  निर्यात  में  समन्वय

 के  लिये  काज़ू  ग्रा युक्त  नियुक्त  किया  जाये  ।

 (9)  निर्यातों  का  तत्काल  मार्गी कररा  न  किया  जाये  |

 (10)  arg  उद्योग  में  राष्ट्रीय  न्यूनतम  मजूरी  लागू  करना  न  व्यवहार  है  कौर  न

 वांछनीय ही  ।

 (11)  राज्य  सरकार  काजू  बागानों  को  भूमि  की  श्रधघिकतम सीमा  सम्बन्धी  काकुन से

 मुक्त करे  |

 (12)  arg  निगम  के  कार्य
 को

 बढ़ाया  स्वदेशी  ary की  पु gta  भी  उनके  कार्यक्षेत्र

 में  शामिल  कर  ली  जानी  चाहिए  ।

 भरो  alo  जनार्दन
 :

 केरल  में  काज़  उद्योग  में  संकट  को  देखते  हुये  प्रधान  मंत्री  ने  केरल



 30  1893
 मौखिक  उत्तर

 के  एक  उच्च  स्तरीय  प्रतिनिधि  मंडल  को  वचन  दिया  था  सकी  केरल  में  दस  काज़ू  के  कारखानों

 को  नियन्त्रण  में  लेने  के  लिये
 40

 लाख  रुपये  की  सहायता  दी  जायेगी
 |  इस  बारे  में  अरब  तक  कुछ

 नहीं  किया  गया  है  ।  उस  वचन  का  क्या  हुआ
 ?

 श्री  ए०  पी ०  जा जश्  जब  संकट के  समय  केरल  का  प्रतिनिधि  मंडल  प्रधान  मन्त्री  से

 मिला  तो  wart  मन्त्री  ने  काजू  के  दस  कारखाने  चलाने  के  लिए  वित्तीय  सहायता का  प्रस्ताव

 किया  |  बाद  में  आंकड़ों  शौर  रोकड़  विवरणों  से  यह  पता  गया  कि  कार्यकारी  पूंजी  के

 लिये  संस्थागत  वित्त  के  ग्र ति रिक्त  20  लाख  रुपये  काफी  होंगे  और  उसकी  पेशकश  की

 गई  है  ।

 श्री  सी०  जनार्दन :  मंत्री  महोदय  ने  इसमें  are  कटौती  कर  दी

 श्री ए०  ato  जानें  :  रोकड़  विवरणों  से  पता  लगाया  गया  है  कि  संस्थागत  वित्त से

 मिलने  वाली  कार्यकारी  पू  जी  के  भ्रतिरिवत  20  लाख  रुपये  काफी  होंगे  ।

 श्री  सी०  ह् जनाद॑नन  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  केरल  में  कच्चे  ary की  कमी

 के  कारण  काज़ू  के  बहुत  से  कारखाने  बन्द  पड़े  विदेशों  से  श्रमिक  मात्रा  में  कच्चा  arg  मंगाने

 श्र  केरल
 में

 भी  कच्चे  my  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही

 करेगी  ?

 श्री  उठ  पी०  बजाज  पहले  प्रदान के  बारे  में  मैं  माननीय  सदस्य  को  जानकारी  दे  सकता

 हूं  कि  बल  196  -70  में  !,63  000  मीट्रिक  टन  शौर  बर्ष  1970-71  में  1,6  8,001:  मीट्रिक

 टन  कच्चे  काज़ू  के  grad  की  तुलना  में  इस  वर्ष  हम  गत  दो वर्षों की  अपेक्षा  काफी  अधिक

 भायात  कर  सकेंगे  ।  हम  पहले  ही  मई  जुन  में  48,  00  मीट्रिक टन  कच्चे  काज  का

 प्रख्यात  कर  चुके  है  कौर  लगभग  67,000  मीट्रिक  टन  काह  ग्रा  रहा  हैं  जो  प्रति  मास  दो  जहाजों

 के  हिसाब  से  ar  रहा  अर  वह  हमारे  पास  सितम्बर  तक  पहुंच  जाएगा  ।  तब  तक  नई  फसल

 आरम्भ  हो  जायेगी  ।  हम  चालू  मौसम  में  काज़ू  उपलब्ध  कराने  के  बारे  में  पत्र-व्यवहार  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  को  श्रीनिवासन  दे  सकता  हूं  कि  हम  साधारण  परिस्थितियों  में  कच्चे  काज़  की

 कमी  नहीं  रहने  देंगे  ।

 दूसरे  प्रदान  के  सम्बन्ध  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  काज़ू  कें  प्रतिष्ठित  पौधे  लगाने  की  एक  करोड़

 रुपये  की  एक  परियोजना  है  ।  इसके  हमने  राज्य  सरकारों  को  काज़  निगम  बनाने

 की  सलाह  दी  है  ताकि  वे  संस्थागत  वित्त  के  माध्यम  से  वन्य  भूमि  को  arg  लगाने  के  काम  में

 ला  सकें ।

 श्री  एन०  श्रीकांत  नायर  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हए  गत  दो-तीन  वर्षो  में  केरल

 में  काज़  के  अधिकांश  कारखाने  बन्द  कर  दिये  गये  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  जो  कारखाने

 आरम्भ  से  भ्रमणी  हालत  में  चल  रहे  हैं  कच्चे  काजू  की  कमी  के  कारण  वे  बन्द  किये  जाने  हैं  ar
 कि  उच्च  स्तरीय  watt  की  एक  सिफारिश  के  अनुसार  विभिन्‍न  वारदातों  की  क्षमता  के  आधार
 पर  कोटा  निर्धारित  किया  जाना  सरकार  अपनी  उस  नीति  पर  पुनर्विचार  करेगी  जो

 उसने  इस  आधार  पर  वितरित  की  थी  कि  गत  ae
 के

 उपभोग  के  are  पर  कोटा  दिया  जाए
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 र  feu  गए  थे  a7  orarfo  कला मौर  जो  कारखाने गत  ag  बंद  क  ि  ष  Aap  दी  जाए  जिन्हें  इस  वर्ष

 भ्र ति रिक्त  कोटे  की  झ्रावद्यकता  है  ?

 श्री  ए०  ato  जाज॑  :  सभा-पटल  पर  रखे  गए  विचारा में  स्पष्ट  कर
 दिया

 गया  है  कि

 कच्चे  काजू  के  आयात  के  कोटे  का  वितरण  पंजीकृत  कारखानों  की  काश  तयार  करने  की

 विक  क्षमता  पर  प्रसारित  होना  चाहिए  ।  इसके  अतिरिकत  सिफारिश  संख्या
 4

 के  प्रनुसार  राज्य

 सरकारों  से  जू  के  कारखानों के  पंजीकरण  का  पुनर्विलोकन  करने  की  सलाह  दे
 दी

 गई  है

 ताकि  जिन  कारखानों  के  पंजीकरण  की  अवधि  समाप्त  हो  चुकी  वे  कच्चे  काज़  के  आवंटन
 का

 उपयोग  न  कर  सकें  ।  राज्य  सरकारों  को  यह  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  उद्योग  भ्र धि नियम
 >

 उपबन्धों  को  काज़ू  उद्योग  पर  प्रभावी  ढंग  से  लागू  जाना  चाहिए  ताकि  अत्यधिक  क्षमता

 स्थापित  न  की  जा  सके  ।

 श्री  एन०  श्रीकॉँतन  नायर :  आयोग  की  सिफारिश  सवेरा  भिन्न  है  ।  मैं  यह  रहा

 था  कि  सिफारिश  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  अपने  द्वारा  प्रतिपादित  ga  जो

 उन  कारखानों  के  लिए  बनाई  गई  थी  जो  गत  ag  बन्द  कर  दिए  गए  की  अपेक्षा  सिफारिश

 के  श्राघार  पर  कोटा  देगी  ?

 थ्री  ए०  ate  बजाज  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  कच्चे  ary  क्या  वितरण  तैयार

 करने  की  वास्तविक  क्षमता  पर  आधारित  होना  हम  इस  बात  पर  निश्चय  ही  विचार

 करेंगे  कि  गत  at  सम्बन्धित  कारखानों  का  क्या  उत्पादन  रहा  ।

 थी  जगन्नाथ  राव
 :

 कया  कच्चे  काजू  के  आयात  की  केरल  में  स्थित  कारखानों  के  लिए ही

 भ्रनुमति  दी  गई  है  अथवा  उड़ीसा  जैसे  दूसरे  राज्यों  में  भी  कुछ  कारखानों  जिनकी  निर्यात

 क्षमता  काफी  आयात  की  अनुमति  दी  गई  है  ?

 श्रेय  महोदय
 :  यह  केरल  के  बारे  में  है

 ।

 श्री  व्यालार रवि  :  कभी-प्रभी मन्त्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  पहले जो  40  लाख  रुपए

 की  सहायता  दी  जानी  थी  उसकी  तुलना  में  केरल  को  20  लाख  रुपए  की  सहायता  की  पैदाइश

 की  गई  है  ।  कया  यह  पेशकश  त्रिवेंद्रम  पहुंच गई  है  कौर  क्या  केरल  सरकार  ने  इसे  स्वीकार  किया  है

 अथवा  अस्वीकार  किया  है  ?

 श्री  ए०  सी  जाज  :
 केरल  के  उद्योग  मन्त्री  से  केरल में  काज  उद्योग  की  सहायता के

 प्रधान  मन्त्री  द्वारा  दिए  गए  वचन  के  20  लाख  रपए  उपलब्ध  करने  को  कहा  गया  था

 परन्तु  उन्होंने  इस  प्रस्ताव  को  दिया  है

 ट्रॉंजिस्टर-टेलीविजन  सेट

 #1263.  श्री  एस०  ato  सामन्त  :  कया  प्रधान  सूत्री  बताने की  कृपा  करेंगे

 दिल्‍ली  में  ट्रॉंजिस्टर-टेलीविजन  सेट  कब  तक  मिलने  लगेंगे  तथा  उनका  मूल्य

 कितना-कितना  होगा  ;  कौर
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 Ac थे
 मौखिक  उत्तर

 a  a  क  क  अ  अ  क  का 30
 1893

 टेलीविजन  उपभोक्ता  कब  तक
 so  a
 उपग्रह  व्यवस्था छह  चपा  से  प्रसारित  टेलीविजन  कायम

 देख  सकेंगे  ।

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  लगभग  दो  वर्षों  में  देशीय

 निमित  ट्रांजिस्टर  मुक्त  टेलीविजन  सेट  बाजार  में  उपलब्ध  होने  की  सम्भावना  एस  टेलीविजन

 सेटों  का  मूल्य  उन  टेलीविजन  सेटों  से  कम  होगा  जिनमें  वाल्व  लगे  होते  हैं  ।

 भारत  सरकार  तथा  अमरीकी  नेशनल  एरोनॉटिक्स  तथा  स्पेस  एडमिनिस्ट्रेशन  के

 मध्य  18  सितम्बर  1969  में  हुए  समझौता  ज्ञापन  के  भ्रनुसार  भारतीय  अमरीकी  सहयोग  से  एक

 परीक्षण  1974  के  मध्य  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  जिसमें  टेलीविजन  कार्य कम  तुल्य कालिक

 उपग्रह  द्वारा  प्राप्त  किया  जायेगा  ।

 श्री  एस०  ato  सामन्त  :  पिलानी  स्थित  इलेक्ट्रानिक  रक्षा  मंत्रालय

 का  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  और  हैदराबाद  स्थित  इलेक्ट्रानिक्स  ये  तीन  संस्थायें  ऐसी  हैं

 जो  विद्वेष  प्रकार  के  टेलीविजन  बनाने  का  प्रयास  कर  रही  हैं  ।  क्या  इन  तीनों  संस्थाओं  में

 आपस  में  कोई  समन्वय  है  अथवा  इनकी  देख-भाल  करने  के  लिये  कोई  निगम  स्थापित  किया

 जायेगा ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  कुछ  मास  पूर्व  इलेक्ट्रानिक्स  आयोग  स्थापित  किया  गया  और

 यह  इलेक्ट्रानिक्स  आयोग  सत्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  भी  देखता  है  कि  इलेक्ट्रानिक्स  का  कायें

 ठीक  ढंग  से  ate  जितना  भआवइयक है  उतना  हो  रहा  विभिन्न  इलेक्ट्रानिक्स  कारखानों  के  कार्यों

 भ्रनुसंधान  श्र  निर्माण  दोनों  समन्वित  करता है  ।  समन्वय  का  यह  आयोग  ही  एक

 माध्यम है  ।

 श्री  एस०  ato  सामन्त  :  लाइसेंस  के  लिये  कितने  श्रीचंदन-पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ?  क्या  पूर्वी

 क्षेत्र  विशेषकर  बंगाल  कोई  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुमा  है ?

 थी  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  टेलीविजन  सेटों  की  प्रति  वह  18,27,400  कुल  क्षमता  स्थापित

 करने के  लिये  संगठित  क्षेत्र
 में

 फर्मों
 की

 कौर  से  53  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं
 ।  टेलीविजन

 सेटों  की  10,41,900  कुल  क्षमता  के  लिये  समूचे  देश  में  लघु  उद्यमियों  की  कौर  से  156  प्रस्ताव

 maf  यह  समाचार-पत्तों  के  माध्यम  से  जारी  की  गई  एक  सार्वजनिक  अ्रघिसुचना  के  उत्तर  में

 आये हैं  |

 थी  संजीवी  tra:  इलेक्ट्रानिक्स  टेलीविजन  क्षेत्रों  के  लिये  18”  gk  24”  के

 ट्यूब  बना  रहा  है
 ।  12'  अर  14”

 के
 ato  aro  ट्यूब  बनाने के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही

 करेगी  ताकि  वे  जन-साधारण  के  लिये  इने  ट्रांजिस्टर-टेलीविजन  सेटों  के  लिये  उपयोगी

 हो  सके  ?

 थी  कृष्णा  चन्द्र  पस्त  :  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  को  ट्यूबਂ  बनाने  के  लिये

 ग्लास  का  करना  पड़ता  है  बीई एस  12”  site  14”  के  ट्यूब  बनाएगी  ?

 टेलीविजन  बल्बों  के  बड़े  पैमाने  पर  निर्माण  के  जो  आवश्यक  कुछ  समय  पहले

 बिचार  किया  गया  था  कौर  भारत  संयुक्त  अरब  गणराज्य  तथा  यूगोस्लाविया में  वापस  मैं

 ड
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 त्रिपक्षीय  सहयोग  त्र  था  जिसके  दस्तखत  हमारे  देश  में  इन  qe  का  निर्माण  न  केवल  हमारे

 कारखानों  में  उपभोग  के  लिये  ही  किया  जाना  था  अपितु  निर्यात  के  लिये  भी  इसका  निर्माण  किया

 जाना  था  |  wal  तक  उसे  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है  |

 श्री  समर  क्या  उपग्रह  से  परावर्तित  तरग  समूचे  देश  पर  परिचालित  नहीं

 होती  है
 ?

 क्या  परावर्तित  तरंग  की  दूरी  aaa  की  टेलीविजन  दरी  के  श्रंतगंत  होगी
 ?

 श्री  कृष्णा चन्द्र  पन्त  :  यह  उपग्रह  समूचे  देश  पर  कार्यक्रम  बीम  कर  सकेगा  क्योंकि  यह

 ऐसे  स्थान
 पर  लगाया  जायेगा  जहां  से  यह  समूचे  देश  से  देखा  जा  सके  |

 श्री  समर  गुह  :  समुचे  sa  पर  परिचालन  करना  सम्भव  नहीं  होगा
 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  भी  वैज्ञानिक  हैं  ।

 थी  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  वह  तो  मैं  भी  हूं
 ।  यह  ज्ञान  का  विषय है  कि  यह  उपग्रह  समूचे

 देश  पर  कार्यक्रम  बीम  करेगा  और  माननीय  सदस्य  ने  इस  सम्बन्ध  में  जो  कोई  समाचार  पढ़ा

 होगा वह  गलत  है  ।

 बिला  लाइसेन्स  के  चलाये  जा  रहे  रेडियो  ट्रांजिस्टर  सेटों  के  कारण  राजस्व

 में  हानि

 +

 #1264.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पाडे

 श्री  ईश्वर  चौधरी

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  रेड़ियो  ट्रांजिस्टर  सैट  लाइसेन्स  के  बिना  चलाये

 रेडियो  ट्रांजिस्टर  सेटों  के  बिना  लाइसेन्स  के  प्रयोग  को  रोकने  के  लिये  सरकार  का

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ;  कौर

 गत  वित्तीय  वर्ष  में  सरकार  को  लाइसेन्स  शुल्क  के  रूप  में  कितनी  घन-राशि

 प्राप्त  हुई ?

 संचार  मन्त्री  हेमवती  नन्दन  जी  नहीं  ।

 बिना  लाइसेन्स  के  सेटों  के  प्रयोग  को  रोकने  हेतु  लाइसेन्स  न  बनवाने  वालों  at

 at  पकड़  के  लिए ga  भर  में  जोरदार  अभियान  चलाने  के  लिये
 समुचित  तमंचा  रियों  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।

 mareyer  sor  or  र पिछले  कलेंडर  वर्ष  के
 दौरान ९  बग  लायसन्स

 yen  रप  q  13.15  करोड़  रुपये  की

 राशि  प्राप्त हुई  थी  ।
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 वि
 30  1९93  मौखिक  उत्तर

 Shri  K.  C.  Pandey:  Is  the  Government  aware  of  the  fact  that  more  than  three-
 four  transistor  sets  are  being  used  against  a  single  Radio  Transistor  Licenses  in  one  and
 the  same  house  How  many  persons  have  been  arrested  and  fined  in  this  connection  so
 as  to  stop  this  practice  ?

 Shri  H.  N.  Bahuguna  :  do  not  know  how  many  radio  sets  or  transistor  sets  are

 working  with  one  licence.  But  if  the  hon.  Member  has  information  about  such  cases,
 please  let  us  know  about  them  so  that  we  may  trace  them  easily.

 I  do  not  have  the  information  about  the  number  of  persons  arrested  but  it  is
 correct  that  the  number  of  such  detected  cases  is  1.48  percent  of  the  total  number  of

 existing  licences.

 Shri  K.  C.  Pandey  :  How  many  radio  transistors  have  been  imported  and  how
 many  of  them  have  taken  a  licence  and  how  many  are  using  them  without  any  licence  ?

 Mr.  Speaker  :  It  should  be  asked  from  the  other  Ministsr.

 Shri  Ram  Sarat  Prasad  :  Government  has  been  giving  some  grace  period  for
 renewing  the  radio  liccnces  without  any  fine,  want  to  know  whether  this  practice  js  still
 prevalent  ?

 Shri  H.  N.  Bahugana  :  There  are  two  stages  of  getting  a  licence.  One  is  when  the
 licence  is  prepared  at  the  time  of  the  purchase  of  the  radio  and  transistor.  At  that  time
 it  is  binding  on  the  seller  to  get  the  licence  prepared  within  seven  days  after  selling  the
 set  and  he  is  responsible  for  that.  So  far  as  the  renewal  of  the  licence  is  concerned,
 there  is  some  grace  period,  but  if  it  is  not  renewed  within  that  period,  then  it  is  renewed
 after  getting  fine.

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  Is  the  bon.  Minister  aware  of  the  fact  that  a  number  of

 persons  bring  radio  and  transistor  sets  without  any  licence.  This  happens  every  year.
 Will  the  Government  give  them  permission  to  obtain  a  licence  as  it  will  be  of  some

 monetary  benefit  to  the  Government  also  ?

 Sbri  H.  N.  Bahuguna  :  They  will  have  to  get  a  licence  for  such  radio  sets  and

 will  also  have  to  pay  duty  etc.  Ido  not  know  what  the  Ministry  of  Foreign  Trade  will
 do  but  we  cannot  give  a  licence  unless  and  until  we  have  the  proof  of  the  sale.

 बंगाल  विकास  बो  का  गठन

 #1265.  श्री  ato  के०  दासचौधरी  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगाल  बोंਂ  विकास  के  गठन  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  किये  गये  निराले

 के  संदर्भ  में  उक्त  बोझ  का  गठन  कब  तक  किया  जायेगा  ;

 क्या  उक्त  ats  अपने  कार्यक्रमों  के  समुचित  कार्यान्वयन  के  लिए  एक  सांविधिक

 are  होगा  ;

 चालू  वित्तीय  वर्ष  sik  आगामी  वर्षों  के  लिये  बंगाल  विकास  के  लिये

 कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  ;  कौर

 उक्त  बोर्ड  के  निदेश-पद  क्या  हैं  प्रौढ़  इसके  गठन  के  at  wea  ब्यौरा क्या  है
 ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सोहन  :  राज्य  सरकार  द्वारा  उत्तर

 बंगाल  विकास  ats  के  गठन  के  प्रश्न  पर  alt  तक  कोई नि UTE  य  नहीं  किया  गया  है  ।
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 से  प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 श्री  बी०  के  दासचौधरी  :  इस  सम्बन्ध में  स्थिति बड़ी  गम्भीर  है  क्योंकि  सरकार  ने

 उत्तर  बंगाल  की  जनता  को  धोखा  दिया  है  कौर  मैं  माननीय  मन्त्र  से  सन्तोषजनक उत्तर  चाहता

 क्या  उन्हें  इस  बात
 की

 जानकारी  है
 कि

 भूतपूर्व  मिली-जुली  सरकार  ने  उत्तरी  बंगाल
 विकास

 बोर्ड  बनाने के  लिये  कार्यक्रम  भ्र पना या  था  ?  gat मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  पिछले  संसदीय
 चुनावों  से  पहले  हमारी  प्रधान  मंत्री  ने  उत्तर  बंगाल  की  जनता  को  यह

 भ्राइवासन  दिया  था  कि  यथासम्भव  शीघ्र  उत्तर  बंगाल  विकास  बोर्ड  बनाया  जायेगा ?  चुनाव

 घोषणा  में  भी  यही  जिसका  हाई  कमान  ने  भी  समर्थन  किया  अपनाया  गया  था
 |

 शायद
 महोदय

 :
 त्या  यह  अब  भी  एक  sea  है

 ?

 श्री  बी०  Fo  दासचौघरी
 :  इस  सबको  दृष्टि  में  रखते  हुए  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूँ  कि
 सरकार  शरीर  योजना  आयोग  द्वारा  भी  इस  सम्बन्ध  में  कब  fata  लिया  जायेगा  ?

 श्री  सोहन  मारिया  :  यदि  प्रघान मंत्री  ने  ऐसा  झ्राइवासन  दिया  ot  तो  मैं  सभा  को

 आश्वासन  देता  हैं  कि  वह  शीघ्र  ही  लागु  किया  जायेगा  ।

 श्री  बी०  के ०  दासचौघरी :  TA  माननीय  मंत्री
 के  उत्तर  से  प्रसन्नता हुई  इस  संबंघ

 में  मैं  एक  अपील  करूंगा  शौर  एक  सुभाव  दूगा  ।  आशा  है  इस  पर  विचार  किया  जायेगा
 ।  जब

 बोझ  बनाया  जायेगा  तो  क्या  उसे  एक  स्थायी  शबो  का  रूप  दिया  जायेगा  ?

 श्री  मोहन  मारिया  :  मैं  तत्काल  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  बता  सकता  |  पर  मैं  मातनीय

 सदस्य
 को  इस

 बात  का  आश्वासन
 दे

 चुका  हूं  कि  इस  पर  विचार  किया  जायेगा
 ।

 थ्री समर  अपने  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  यह  बताया  कि  यदि  प्रधान  मंत्री  ने

 ऐसा  आश्वासन  दिया  है  तो  वह  शीघ्र  ही  पूरा  क्रिया  जायेगा  ।  अबर  क्योंकि  प्रधान  मंत्री  स्वयं

 यहां  उपस्थित  मैं  उनसे  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  ऐसा  कोई  आश्वासन  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  का  उत्तर  देना  सम्बन्धित  मंत्री  का  काम  है  ।

 थ्रो  समर  गुह  :  प्रधान  मंत्री  स्वयं  यहां  उपस्थित  हैं  और  वे  इसका  उत्तर  दे  सकती  हैं  ।

 इसके
 अतिरिक्त

 वे  योजना  मंत्री  भी  हैं  ।

 थ्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  अब  वे  योजना  मन्त्री  नहीं  वे  केवल  योजना  आयोग  की

 अध्यक्ष  हैं  ।

 at  मोहन  मारिया  :  इन  सब  बातों  की  जांच  की  जायेगी  ।  मैं  तत्काल  कैसे  कुछ  बता

 सकता  हुं  ?,

 were  महोदय  :  यदि  उत्तर  सीधा-सीधा  नहीं  तो  बहुत  से  पेचीदा  पूरक  प्रशन
 उठते  हैं  ।  इसलिये  सीघे  उत्तर  देना  अधिक  बरच्छा  होता  है  ।
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 थ्रो  मोहन  मारिया  wa  wil  भी  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  क्या  कोई  ऐसा

 अ्राइवासन  दिया  गया  था  या  नहीं  ।

 थ्रो  समर  मुखर्जी  :  प्रधान  मन्त्री  यहां  उपस्थित  उन्हें  यह  बताना  चाहिये  कि  क्या

 उन्होंने  कोई  ऐसा  झ्राइवासन  दिया  था  अ्रथवा  नहीं
 ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  मन्त्री  तथा  सुचना  ate  श्रसारणण  मन्त्री

 इन्दिरा  यह  सही  है  कि  मैं  यह  अनुभव  करती  2  fe  उत्तर  बंगाल  की  सदस्यों
 पर

 विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  तथा  विशेष  बोर्डों  के  गठन  से  हमें  उनकी  कौर  ध्यान  देने  और

 यह  पता  लगाने  में  मदद  मिलेगी  कि  किस  क्षेत्र  को  प्राथमिकता  दी  जाये  |

 पश्चिम  बंगाल  में  कानून  व्यवस्था  को  रि  ate oe  द्प्द  |

 +

 #1266.
 श्री  समर  गुह

 थ्री  विश्वनाथ  फल  वाला

 या  यह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कलकत्ता  के  उपनगरीय  क्षेत्रों  और  पश्चिम  बंगाल  के  अन्य  भागों  में

 हत्यारों  की  संख्या  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  है

 गत  6  महीनों  कितनी  हत्याओ ंके  समाचार  समाचार-पत्रों  में  छपे

 तथा  कितनी  हत्याओं की  सुचना  पुलिस  में  जज  कराई गई  ;

 इन  घटनाश्रों  की  जिम्मेदारी  किन  लोगों  पर  है  कौर  इस  बुराई  का  उन्मूलन  करने

 के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है
 ?

 गह  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  से  लंदन के  पटल  पर

 एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 उपलब्ध  सूचना  के  पश्चिम  बंगाल  में  राजनीतिक  हत्याएं  की  संख्या  aga  अधिक

 रही
 है  इस  प्रकार  चिन्ता  का  कारण  है

 ।  महीनेवार  उपलब्ध  सुचना  निम्नलिखित है ि  ि

 मास  aa  राजनीति
 तानमगगाणाा  eat

 1971  17  90

 197]  204  85

 मान  1971  264  99

 1971  233  112

 1971  249  65

 1971  उपलब्ध
 नहीं  है

 ।  उपलब्ध  नहीं है  ।
 beer  ain  erate

 थे  राजनीतिक  हत्या यें  दलों  के  बीच  कृषि  सम्बन्धी  औद्योगिक  अराजकता

 9
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 और  गुप्त  श्रारमणों  के  दौरान  की  गई  थीं  ।  राजनीतिक  दलों  के  अन्य  झगड़ा  लू

 कार्यकर्ता  एवं  समाज-विरोधी  तत्व  इन  हत्यारों  के
 लिये  sarah  रहे  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  में

 भ्र राज कता  को  रोकने  के  लिए  कानून  के  अधीन  हर  सम्भव  कदम  उठाये जा  रहे  हैं  ।

 श्री  समर  गुह
 :

 यद्यपि  मैंन
 6

 महीने  के  आंकड़े  मांगे  विवरण में  केवल  जनवरी  से

 मई  तक  के  आंकड़े  ही  दिये  गये  हैं  ।  विवरण  के  अनुसार  इन  पांच  महीनों  में
 1124  व्यक्तियों  को

 हत्या  हुई
 तथा

 कुल
 45  |

 राजनीतिक  हत्याएं  हुईं
 ।

 यह  भी  ज्ञात  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  में

 पश्चिम  बंगाल  में  हिसात्मक  गतिविधियों  के  कारण  5000  से  अधिक  व्यक्तियों  की  हत्या यें  हुईं

 तथा  कम  से  कम  एक  हजार  राजनीतिक  कायंकर्ताश्ों  ने  अपनी  जान  से  हाथ
 ।

 सच

 है  कि  इस  सम्बंध में  राजनीतिक  दलों  की  कौर से  ही  नहीं  पर  जनता की  पोर  से  भी  बहुत  सी

 शिकायतें  की  गई  हैं  राज  के  पत्र  में  भी  एक  लम्बा  समाचार  है  ore  के  श्राफ  इण्डिया

 में  पुलिस  की  सफलता  तथा  उनकी  भ्रष्ट  गतिविधियों  और  इस  सत्य  के  सम्बंध  में  एक  समाचार

 छपा  है  कि  वे  कुछ  समाज-विरोधी  तत्वों  के  साथ  मिलकर  काय  कर  रही  है  ।  यदि

 हां  तो  क्या  सरकार  ने  पुलिस  की  सफलता  तथा  इस  अ्रव्यवस्था  ate  पश्चिम  बंगाल  की  हिंसात्मक

 गतिविधियों  की  जांच  पड़ताल  की  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मैंने  उस  समाचार  को  देखा  है  जिसका  कि  मेरे  माननीय  मित्र  ने

 जिक्र  किया  ।  यह  सच  है  कि  कभी-कभी  ऐसी  शिकायतें  मिली  हैं  ।  सरकार  की  बराबर  यह  कोशिश

 रही  है  कि  प्राप्त  होने  वाली  शिकायतों  की  जाँच  पड़ताल  की  जाय  ।  श्र  उपचारात्मक  कार्रवाई

 की  जाती  है  ।  पश्चिम  बंगाल  में  पुलिस  श्रदूभुत  कौर  उन  लोगों  के  बीच  काम  कर  रही

 है  जिन्होंने  किन्हीं  विशेष  तत्वों  की  जागरूक  कर  की  गई  कार्रवाइयों  के  कारण  कई  जानें  खोई

 पुलिस  भी  इसकी  शिकार  हुई  है  कौर  बहुत  से  पुलिस  वालों  को  अपनी  जान  से  हाथ  धोना

 पड़ा  तथा  उनके  परिवारों  को  भी  आतंकित  किया  गया  है  ।  वे  बहुत  ही  अजीब  परिस्थितियों  में

 काम  करते  हैं  ।  पर  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  जब  भी  कोई  विशेष  घटनाएं  हमारी  जानकारी  में

 लाई  जाती  हैं  हम  उनकी  जांच  करते  हैं  ।  भी  हम  उन्हें  श्रावास  सुविधाए  देते  हैं  जिससे

 कि  वह  अपने  परिवारों  के  साथ  रह  सकें  और  उन्हें  डराया  और  धमकाया  न  जा  सके  ।  हमने  उन्हें

 गुटों  में
 रखा

 है  जिससे  कि  वे  एक  गुट  में  बाहर  जा  सकें  और  कोई  डर  न  हो  |  यह  सब  इसलिए

 किया  जाता  है  जिससे  कि  वे  डर  के  कारण  कोई  कार्रवाई  करने  से  न  रुकें  तथा  इस  स्थिति  में  अपने

 कांस्य  की  उपेक्षा  न  करें  |

 श्री  समर  गुह  :  पुलिस  द्वारा  किये  जा  रहे  भ्रष्ट  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  क्या  किया  गया  ?

 ost  के  समाचार  पत्र  में  इनकी  एक  लम्बी  सुची  है  ।  वे  बहुत  से  उग्र पंथियों  के  साथ  मिले  ea

 हैं  ।  भ्रष्टाचार  तथा  पुलिस  द्वारा  इन  कार्रवाइयों  में  साथ  देने  के  बारे  में  उत्तर  में  कुछ  नहीं

 बताया  गया  |

 थी  कृष्ण  चन्द्र  पन्त
 :

 इसका  उत्तर  मैं  दे  चुका  हूं  ।  जहां  कहीं  भी  हमारी  जानकारी  में

 कोई  घटना  लाई  जाती  है  हम  उसकी  छानबीन  करते  हैं  ।

 श्री  समर  गुह  :  मैं  कह  चुका  हूं  कि  5000  से  अधिक  लोगों  की  gat  की  गई  है  जिनमें

 से  लगभग  1°00  विभिन्‍न  राजनीतिक  दलों  के  कार्यकर्ता  थे  ।  इनकी  gear  इन  तीन  सालों  में  की

 10
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 गई  हैं  ।  कितने  मामलों में  अपराधियों  को  पकड़ा  कितने  मामलों  में  मुकदमा  चलाया

 गया  तथा  कितने  मामलों  में  अपराधियों  को  अब  तक  सजा  दी  गई  है
 ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  कई  सालों  से  सम्बन्धित  gras  मेरे  पास  नहीं  हैं  ।  मैं  यह  जानता

 हूं  कि  बहुत  से  व्यक्ति  जो  गिरफ्तार  किये  गये  थे  तथा  जिनका  सिद्ध  किया  गया  था  एक

 सरकार  ने  उन्हें  बरी  कर  दिया  था  ।

 श्री समर  गुह  :  एक  दर्जन  भ्रपराधियों  को  भी  सजा  नहीं  दी  गई  ।

 att  कृष्ण  चन्द्र  पन्त
 :

 मैं  समूचे  मामले  को  प्रसंग  में  रखने  का  प्रयत्न कर  रहा था  ।  एक

 समय  हिसात्मक  कार्रवाई  में  लगे  बहुत  से  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  गया  ak  एक  भूतपूर्व

 सरकार  के  काल  में  उन्हें  छोड़  दिया  गया  |  इसके  बाद  feat  बहुत  बढ़  गई  ।  इस  समय  स्थिति  यह

 है  कि  गवाही  मिलना  बहुत  ही  कठिन  है  ।  मेरे  माननीय  मित्र  जानते  fate  उसका  जिक्र  उन्होंने

 aaa  लेख  में  भी  किया  है  कि  एक  व्यक्ति  ने  कुछ  सूचना  दी  थी  इसलिए  उसे  कई  आदमियों के

 सामने  जान  से  मारने  की  धमकी  दी  गई  |  उनमें  से  कोई  भी  गवाही  देने  को  हथियार  नहीं  था  ।  एक

 वीर  महिला  ने  उसकी  रक्षा  की  ।  मैं  इस  समय  इस  मामले  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  पर  इस  घटना

 से  पता  लगता  है  कि  वहां  कैसे  स्थिति  है  ।

 जहां  तक  गिरफ्तार  किए  गये  नक्सलवादी  और  अन्य  उग्रवादियों  का  सम्बंध  अप्रैल

 1971  से  15  1971
 के  बीच यह

 संख्या  13.1  इस  अवधि
 के

 दौरान  कुल
 7139

 लोगों  को  गिरफ्तार  किया  राज्य  में  3421  लोगों  को  हिसात्मक  कार्रवाई  रोक

 के  15-6-71  तक  नज़र बन्द  रखा  गया  |

 श्री  समर  गुह  :  सबसे  आवश्यक  वात  यह  है  कि  कितने  लोगों  को  सजा  दी  गई

 श्री  शिवाजी  राव  एस०  देशमुख  :  पांचवें  प्राम  चुनाव  से  कुछ  दिन  पहले  में  कलकत्ता  में

 था  ।  हर  गली  के  नुक्कड़  पर  दो  यातायात  पुलिस  के  आदमी  तैनात  एक  यातायात  के  नियंत्रण

 के  लिए  are  दूसरा  निगरानी  रखने  के  लिए  ।

 यातायात  पुसिल  पर  घातक  आक्रमण  करने  की  घटनायें  भी  घटी  इस  तथ्य  को

 दृष्टिगत  रखते  हुए  क्या  सरकार  विद्युत  चालित
 यातायात  व्यवस्था  प्रारम्भ  करने  की  संभावना

 पर  विचार  करेगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 विद्युत चालित  यातायात  व्यवस्था  का  इसमें  कोई  प्रश्न  नहीं  भ्राता  ।

 श्री  दीवानी  राव  एस०  देशमुख  :  मैं  आपका  संरक्षण  चाहता  हूं  ।  जब  यातायात  वाला

 सिपाही ही  सुरक्षित न  हो  तो  यह  मामला  इतना  गम्भीर  हो  जाता  है  कि  सरकार से  किसी  ge

 कार्यवाही की  आशा  की  जा  सकती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  HIT:  बैठ  जाइये  ।

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  :  प्रशासन  की  असफलता  तो  ars  नौ  व्यक्तियों  की  उचित

 जांच
 न

 करवा  सकने  से  ही  स्पष्ट  यह  अलग  बात  है  कि
 इस  असफलता

 का  सम्बन्ध  राष्ट्रपति

 11



 Oral  Answers  July
 21,

 1971

 के  शासनकाल  से  हो  या  दायित्वपूर्ण  मंत्रिमंडल  से  ।  आज  के  विश्वव्यापी  हिसा वादी  वातावरण

 जब  कि  तथाकथित  नक्सलवादी  अद्ध  गतिविधियों  में  लगे  हुए  क्या  सरकार

 केवल  प्रशासनिक  ढांचे  को  gag  बनाने  के  अतिरिक्त  इन  नक्सलवादियों  के  साथ  कोई  राजनीतिक

 समझौता  करने  पर  भी  बिचार  कर  रही  है  ?  क्या  सरकार  इसे  एक  गंभीर  राजनीतिक  भ्रान्दोलन

 कें  रूप  में  स्वीकार  कर  उन  लोगों  के  साथ  कोई  बातचीत  करेगी  ताकि  इस  करती  गंभीर  समस्या

 का  समाघान  करने  के  लिए  कोई  समभौता  किया  जा  सके  ate  मैं  समझता  हूं  कि  इस  समस्या  का

 यही  एकमात्र  समाधान  हो  सकता  है  |

 श्री  कृष्णा  चन्द्र  पन्त
 :

 इस  प्रदान  की  जो  भूमिका  बनाई  गई  है  उसमें  तो  यह  कहने का

 प्रयास  किया  गया  है  कि  राज  पश्चिम  बंगाल  की  कानून  कौर  व्यवस्था  की  स्थिति  इतनी  खराब

 q
 +

 वहां  इतना  आतंक  फैला  हुसना  है  कि  राज  वहाँ  जुर्म  होने  वहां  के  शांति  प्रिय  लोग  गवाही

 देने  के  लिए  art  नहीं  ara  ।  परन्तु  वास्तविकता  यह  है  करि  वहां  इस  प्रकार  का  कोई

 नहीं  है  i  यह  बात  हमें  स्पष्ट  रूप  से  समझ  लेनी  चाहिये  ।

 जहां  तक  श्री  मुकर्जी  महोदय  के  प्रदान  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  इन  तत्वों  को  आपने

 गलत  रास्ते  से  हटाने  के  लिए  बातचीत  की  जा  सकती  परन्तु  यह  बातचीत  केवल  सरकार

 meet  नहीं  कर  सकती  ।  यह  हम  सब  का  दायित्व  है  कि  हम  इस  प्रकार  की  बातचीत

 आरंभ  तर्क  बुद्धि  द्वारा  उन  लोगों  को  लोकतन्त्रात्मक  पद्धति  अपनाने  को  बाध्य  करें  ।  अब  भी

 इसके  लिए  कलकत्ता  में  बातचीत  हो  रही है  ।  गत  दो  दिनों  में  राजनीतिक  दलों  की  dow  हुई  हैं

 शौर  लोकतन्त्रात्मक  पद्धति--जिसमें  कि  हममें  से  अधिकांश  लोग  विश्वास  करते  हैं--के  ढाँचे  में

 कार्य  करने  वालों  को  इसमें  सम्मिलित  करने  का  मैं  स्वागत  करूंगा  ।

 भी  इयामनन्दस  मिश्र  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इसमें  पुलिस  के  कितने  आदमी  मारे

 गये  हैं  और  इसके  साथ  ही  क्या  मंत्री  महोदय  यह  भी  बतायेंगे  कि  राजनीतिक  दलों  दलवार

 कुल  कितने  व्यक्ति  मारे  गये  हैं  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मृतकों  की  संख्या  बताना  तो  बहुत  कठिन  है  ।  जहां  तक  मुझे

 मालूम  है  ।  इस  वर्ष  15  जुलाई  तक  पश्चिम  बंगाल  में  पुलिस  के  65  grad  मारे  गये  थे  ।  जहां

 तक  दलवार  आँकड़ों  का  प्रश्न  इसके  बारे  में  मेरे  पास  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  प्राप्त  कोई

 अ्रधिकृत  सुचना  नहीं  है  ate  मैं  केवल  वही  gins  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  जो  अधिकृत  हों  ।

 भी  वीरभद्र  पश्चिम  बंगाल  में  कानून  शौर  व्यवस्था  को  बनाये  रखने  में  पुलिस  की

 असफलता  का  एक  प्रमुख  कारण  यह  भी  है  कि  वहां  की  पुलिस  में  बहुत  से  लोग  ऐसे  हैं  जिन  को

 कानून  कौर  व्यवस्था  भंग  करने  वाले  लोगों  के  साथ  सहानुभुति  है  ।  मैं  सरकार  से  यह  पूछना

 चाहता  हुं  कि  वह  इस  प्रकार  के  लोगों
 को  पुलिस  से  अलग  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही कर

 रही है  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पस्त  :  चाहे  पुलिस  में  या  प्रशासन  में  जहां  कहीं  भी  हमें  ऐसे  लोग  मिलते

 हैं  जो
 कि  हमारे  आदेशों

 का
 पालन  नहीं  हम  उनके  विरुद्ध  कायंवाही  करते  हैं  ।

 श्री  कृष्ण  हाज़िर  :  वर्ष  1969-70  शर  1970-71  में  कलकत्ता  में  कुल  कितनी  हत्या यें
 की  गई  थीं  ate  उनमें  से  प्रत्येक  वर्ष

 हुई  राजनीतिक  हत्याओं  की  संख्या  क्या  थी  ?

 1?
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 मौखिक  उत्तर

 श्री  कृष्ण  चन्द्र पन्त  :  इसका  मूल  प्रशन
 से  कोई  सम्बन्ध घ  नहीं

 श्री  त्रिदिव  चौधरी  :
 क्या  सरकार  का  ध्यान  व्यापक  रूप  से  फले  कौर  यहां  तक  कि

 काग्रेसी  समाचारपत्रों  में  छपने  वाले  इस  अरोप  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  जो  भी  व्यक्ति  पुलिस

 क  इस  प्रकार  की  सूचना  देता  उसे  ही  अपने  जीवन  से  हाथ  होना  पड़ता  है  क्योंकि  यह  सूचना

 पुलिस  स्टेशनों  से  ही  बाहर  दे  दी  जाती  है
 ?

 बीरभूम  के  लगभग  सभी  पुलिस  स्टेशनों  पर  यह

 ग्रा रोप  लगाया  गया  है  अ्रौर  साथ  ही  यह  आरोप  वार्ता  के  कुछ  पुलिस  स्टेशनों  पर  भी  लगाया

 गया  है  ।
 वास्तव  में  शस्त्र  समिति  करने  कौर  अन्य  सूचनायें  देने  के

 बाद
 भी

 लोगों  की  हत्या कर
 दी  गई  है  ।  इन  सभी  पतलूनों  को  दृष्टिगत  रखते  क्या  सरकार  द्वारा  पुलिस  बल  शादी  की

 की  पुरी  जांच  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ?  क्या  पश्चिम  बंगाल  में  राष्ट्रपति

 शासन  लागू  करने  के  बाद  किसी  इस  प्रकार  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया  या  क्या

 सरकार  इस  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है
 ?

 शी  gem  चन्द्र  पंख  :  जेसा  कि  मैंने  पहले  पश्चिम  बंगाल  में  जो  व्यक्ति  हिंसात्मक

 कार्यवाहियों  के  बारे  में  सूचना  देता

 श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  zat
 तब्ए  ee पि  A  का

 उत्तर  प्रिये  दिये

 गये  उत्तर  के  संदर्भ  में  ही  देना  चाहिये  जिसमें  कहा  गया  था  कि  लोग  गवाही  देन ेके  लिए  नहीं

 आते  |  लोग  हतोत्साहित  हो  गये  हैं  ।

 थी  कृष्ण ger  पंत  :  मैं  भी  ठीक  यही  बात  कह  रहा  are  लोग
 किसी

 प्रकार
 की

 ware  देने  में  भिशभिकते  हैं  क्योंकि  उन्हें  भयभीत  किया  जाता  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  जो  बात

 कही  है  मैं  उससे  सहमत  हूँ
 ।

 परन्तु  सरकार  इस  बात  पर  विचार  कर  रही  है
 कि

 इस  स्थिति से

 जुभने के के  लिए  पुलिस  बल  और  श्रासूचना  अधिक  प्रभावशाली  बनाने  के  लिए  क्या  सुधार  अपेक्षित

 इससे  जब  वहाँ  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  गया  तो  भी  हमने  गंभीरतापूर्वक  इस

 मामले  का  विचार  किया  था  ate  विंमान  व्यवस्था  को  प्रभावशाली  बनाने  में  हमें  कुछ  सफलता

 भी  मिली  थी  ।  अब  फिर  हम  यही  पद्धति  waar  रहे  हैं  प्रौढ़  शहरी  कल  ही  ग्रह  सचिव  कौर

 मंडल  सचिव  सम् पू रां  स्थिति  का  पुनर्विलोकन  कर  कलकत्ता  से  वापिस  लौटे  हैं  ।

 श्री  एस०  alo  गिरी  विवरण  में  कहा  गया  है  नक्सलवादी  कौर  राजनीतिक  दलों

 के  उग्रवादी  कार्यकर्त्ता  इन  हत्यारों  के  लिए  उत्तरदायी  हैं  ।”  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  इन  हिंसात्मक  गतिविधियों  के  लिए  अन्य  कौन-कौन  से  राजनीतिक  दल

 दायी हैं  ?

 att  कृष्ण  चन्द्र  पंत  प्रत  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  में  लगे  हुए  लोगों  का  है  और

 संयोगवश  उनका  सम्बन्ध  किसी  राजनीतिक  दल  से  भी  हो  सकता  है  ।  परन्तु  मैं  amar  हूं  हमें

 इस  प्रकार  की  गतिविधियों  में  लगे  लोगों  की  भर्त्सना  करनी  चाहिए  |

 थी  एस०  ato  गिरो  :  प्रा पने  विवरण  में  अन्य  राजनीतिक  दलों  का  उल्लेख  किया  है

 थ्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  मैं  आपका  wet  परभा  गया  हूं
 ।  इस  समय

 भी
 कलकत्ता  इस

 fey  समस्या  की  जड़  तक  पहुँचने  के  लिए  हम  wer
 राजनीतिक  दलों

 से
 बातचीत

 कर  रहे  हैं
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 इस  बात  के  लिए  काफी  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कि  wer  दलों  के  साथ  मिल  पश्चिम  बंगाल

 में  इस  हिंसात्मक  रक्तपात  के  युग  को  समाप्त  करने  के  लिए  कोई  at  खोजा  जा  सके  ।  इस

 स्थिति  यदि  हमें  राजनीतिक  दलों  के  नाम  मालूम  भी  हों  तो  भी  उनका  यहां  उल्लेख  करना

 उचित  नहीं  होगा  ।

 शाँति  निकेतन  में  टैगोर  के  घर  को  भाग  लगाया  जाना

 #1267.  श्री  एन०  ई०  चोरों  क्या  ge  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  हाल  ही  में  टैगोर  के  शांति  निकेतन  स्थित  घर  को  आग

 लगा दी  गई  थी  ;

 यदि  हां  तो  इस  बारे  में  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  ;  कौर

 क्या  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों  का  किसी  राजनैतिक  पार्टी  से  सम्बन्ध  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र
 :  सरकार  को  ऐसी  कोई

 सुचना
 नहीं  है  |

 ate  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 थ्रो  एन०  Fo  हो रोह  जो  नकारात्मक  उत्तर  दिया  गया  मैं  उससे  सहमत  नहीं हूं  ।

 wat  हाल  ही  में  आपने  समाचार  पत्रों  में  भी  इस  समाचार  को  पढ़ा  होगा  कि  पुलिस  पर  यह

 गम्भीर  आरोप  लगाया  गया  है  कि  वह  कुछ  नक्सलवादियों  के  साथ  मिली  हुई  इस  तथ्य  को

 दृष्टिगत  रखते  मैं  सरकार  से  यह  पुछना  चाहता  हुं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  fara  भारती

 विश्वविद्यालय  के  उप-कुलपति  द्वारा  बार-बार  निवेदन  किये  जाने  पर  भी  सरकार  ने

 विद्यालय  के  पहरेदारों  को  हथियारों  के  लाइसेन्स  देने  से  इंकार  कर  दिया  है  ?

 थी  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  मेरे  माननीय  मित्र  ने  श्राफ  इण्डियाਂ  में  प्रकाशित

 समाचार  का  उल्लेख  किया  है  परन्तु  उसे  मैंने  राज  नहीं  देखा  ।  मत  उसे  देखे  बिना  इसके

 बारे  में  मैं
 at

 कुछ  नहीं  कह  सकता

 श्री  समर  गुह  :  यह  विशेष  रूप  से  प्रवक्ता  की  बात  है  कि  प्रधान  मन्त्री  शांतिनिकेतन

 ait  कविवर  रवीन्द्र  नाथ  की  विद्यार्थी  रही  हैं  ate  इसलिए  उनका  उत्तरदायित्व  अधिक  है  ।

 क्या  सरकार  का  ध्यान  राज  के  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया

 है  कि  उप-कुलपति  प्रो ०  प्रतुल  चन्द्र  गुप्त  ने  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  कि  टैगौर  बहुत  सी

 पांडुलिपियां  गुम  हो  रही  हैं  तौर  कुछ  उग्रवादी  तत्वों  द्वारा  उनमें  से  कुछ  पांडुलिपियों  को  नष्ट

 कर  दिया  गया  है  ?  उन्होंने  सरकार  से  इन  बहुमूल्य  पांडुलिपियों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  की

 माँग  की
 है

 ।  अगर  ऐसी  बात  है  तो  सरकार  ने  टगौर  की  पांडुलिपियों  की  रक्षा  करने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मैं  मानवीय  सदस्य  को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हुं  कि  केवल

 कुछ  छुटपुट  घटनाक्रमों  को  छोड़  पुलिस  उनकी  रक्षा  करती  है  ।  यह  बात  नहीं  है  कि  उनकी

 रक्षा  नहीं  की  जा  रही
 है  ।  प  a  विदुवविद्या Ql;

 TT
 a4 i pay

 में  च्च्छा  ब्य  SERA  तथा
 महत्वपूर्ण
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 मन्त्री पठन  समग्री  की  रक्षा  करने  के  लिये  उप-कुलपति  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कहा  था  और  प्रधान

 के  आदेश  पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  दो  अधिकारियों  को  विश्वविद्यालय  भेजा  गया  इन

 भ्र चि कारियों  ने  सुरक्षा  के  vet  का  विस्तृत  wears  सुरक्षा  व्यवस्था  की  दौर  श्रमिक  मजबूत

 बनाने  के  लिये  सुभाव  दिये  हैं  शौर  सिफारिशें  की  हैं  ।  उन्हें  पश्चिम  बंगाल  सरकार  फ़ियात्वित

 कर  रही है

 New  A.  I.  R.  Station  at  Motihari  (Bihar)

 *1268.  Shri  Bibhuti  Mishra  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  programmes  broadcast  from  Delhi  and  Patna  Stations  of  A.  R.  are

 inaudible  to  listeners  in  North  Bihar  particularly  that  of  Camparan  ;

 (b)  whether  the  people  of  Nepal  living  in  adjacent  areas  of  the  District  cannot  take

 advantage  of  these  broadcasts  ;  and

 (c)  if  so,  whether  Government  propose  to  set  up  an  A.  R.  Station  at  Motihari  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  राज्य-मंत्री  नन्दिनी  :  पटना

 केन्द्र  से  प्रसारित  कार्यक्रम  चम्मारन  सहित  उत्तर  बिहार  में  सुनाई  देते  हैं  ।  अगले  गोरखपुर

 में  उच्च  शाक्ति  वाला  ट्रांसमिटर  लगते  के  चम्मारन  जिले  में  प्रसारण  west  तरह  सुने

 जा  सकेंगे  ।  सामान्यतया  दिल्‍ली  की  मीडियम  वेव  सेवा  से  यह  ate  नहीं  है  कि  वह  बिहार  को

 कवर  करे  ।  रात्रि  के  समय  इसके  कार्यक्रम  वहां  भी  सुने  जा  सकते  हैं  ।

 वे  इन  प्रसारणों  को  सुन  सकते  हैं  ।

 मोतीहारी  में  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  की  फिलहाल  कोई  योजना  नहीं है  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  Is  it  a  fact  that  in  the  presence  of  a  former  Minister,  Shri
 Satya  Narayan  Sinha,  where  I  was  also  present,  it  was  decided  to  establish  a  Radio  Station
 at  Motihari  so  as  to  cover  the  Bhojpuri  area  upto  Kathmandu  in  Nepal  ?

 श्रीमती  नन्दिनी  सत्पथी  :  ऐसा  हो  सकता  है  कि  भ  मंत्री  श्री  के०  केਂ  शाह  या  श्री

 सत्यनारायण  सिंह  के  साथ  सदस्य  महोदय  की  कोई  बात  हुई  परन्तु  उस  समय  मोतीह्वारी  में

 रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  का  कोई  निर्णय  नहीं  गया  था  ।  जहां  तक  नेपाल  का  सम्बन्ध

 इसके  लिए  आकाशवाणी  का  प्रसारण  दिल्‍ली  से  दिन  में  दो  बार  मीडियम  कौर  ० शाट  वेब  पर

 होता है  |

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  Both  these  persons  are  Governors.  The  Prime  Minister  is
 also  sitting  there.  Hon.  Minister  may  ask  her  as  to  whether  a  decision  to  this  effect  was
 taken  or  not.  A  decision  was  taken  to  this  effect  and  I  am  not  telling  a  lie.

 Bhojpuri  broadcasts  from  A.  R.  are  not  sufficient.  Now-a-days  Naxalites  cross

 over  this  area  from  this  side  to  the  other  side  and  vice  versa.

 A  powerful  Radio  Station  is  required  to  cover  this  area.  Bhojpuri  programmes  are
 not  broadcast  over  Gorakhpur  and  Patna  Radio  Stations.  Under  these  circumstances,  is  the

 Government  considering  the  need  of  setting  up  of  a  powerful  Radio  Station  to  cover  this
 area ?
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 गरि
 ्य

 श्रीसती  नन्दिनी  सत्पथी  :  मैं  पहले  ही  बता  चुकी  हूं  कि  वर्तमान

 हारी  में  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करना  सम्भव  नहीं  परन्तु  जसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा

 है  भोजपुरी  में  इसकी  स्थापना  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  भ्र  यह  विचार  भी  पांचवी

 योजना  के  लिए  ही  किया  जा  सकता  है  ।

 Closure  cf  Handloom  and  Powerloom  Industry  due  to  rise  in  Price  of  Yarn

 *1269.  Shri  Nathu  Ram  Abirwar  :  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  the  handloom  and  powerloom  industry  is  on  the  verge  of  closure,  as  a

 result  of  sale  of  yarn  at  exorbitant  price  by  the  cotton  mills  in  the  country  ;  and

 (b)  whether  Government,  propose  to  take  immediate  steps  to  make  available  yarn  at

 fair  price  with  a  view  to  save  a  large  number  of  persons  engaged  in  the  said  industry  from

 threatened  crisis  ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्री  (at  एल०  एन०  :  जी  नहीं  ।

 रुई  तथा  ga  की  कीमतों  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  तथा  हथकरघा  ate  शक्ति

 चालित  करघा  बुनकरों  शादी  को  उचित  कीमतों  पर  सूत  की  सप्लाई  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 की  गई  कार्यवाही  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 विवरण

 सुत  की  कीमतों  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लि  तथा  शक़्तिचालित  करघा  कौर  हथकरघा  बुनकरों

 शादी  को  उचित  कीमतों  पर  की  सप्लाई  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  कार्यवाही

 की  गई  है
 :

 (1)  घरेलू  उत्पादन  में  कमी  को  पूरा  करने  की  इष्टि  से  रुई  की  सप्लाई  में  वृद्धि  करने

 के  लिये  अतिरिक्त  विदेशी  रुई  तथा  स्टेपल  रेशे  का  भारी  मात्रा  में  आयात  करने

 की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इसके  अलावा  ऋणी  नियन्त्रण  तथा  व्यापार

 at  अन्य  सुविधाओं  को  अधिक  कठोरता  से  विनियमित  करने  के  लिये  विभिन्

 उपाय  किये  गये  ।

 } (2  सूती  शक़्तिचालित  करघा  तथा  हौजरी  क्षेत्रों  की  सहायता  करने  के  लिए
 साफ  किये  हुए  सुत  का  एक  पुल  तैयार  किया  गया  है  ।  पुल  से  सप्लाई  सम्बन्धित

 राज्य  सरकारों  के  उद्योगों/हथकरघों  के  निदेशकों  के  माध्यम  से  की  जाती  है  ।

 स्थिति  पर  ध्यानपूर्वक  निगरानी  रखी  जा  रही  है  श्र  समय-समय  पर  जो  भी  अतिरिक्त

 कार्यवाही  आवश्यक  समभी  जायेगी  की  जायेगी  ।  यहां  पर  यह  उल्लेखनीय  है  कि  उपयु क्त
 विभिन्‍न  कार्यवाहियों  के  फलस्वरूप  खुले  बाजार  में  सुत  के  मूल्य  पहले  ही  काफी  नीचे  श्री  गये  हैं
 और  लगभग  उन  मुल्यों  के  बराबर  गये  हैं  जो  1970  में  थे  ।

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  :  The  hon.  Minister  has  said  that  powerlooms  are  not
 closing  down  because  of  rise  in  the  price.  of  yarn.  in  my  constituency,  people  have  instal.
 led  powerlooms  by  obtaining  loans

 yarn.
 but  they  do  not  have  sufficient  money  for  buying

 16



 30  1893  मौखिक  उत्तर

 Yarn  is  being  supplied  to  them  at  a  very  high  rate  and  that  is  why  all  ooms
 have  closed  down  in  my  constituency.  Is  the  Government  willing  to  consider  that  the
 weavers  should  get  loans  from  banks  for  purchasing  yarn  and  that  yarn  should  be  made
 available  at  cheaper  rate  ?

 Shri  L.  N.  Mishra  So  far  as  the  External  Affair  Ministry  is  concerned,  our

 policy  is  that  bank  credit  should  be  made  available  for  purchasing  yarn,  but  the  question
 of  the  purchase  of  yarn  and  the  day  to  day  functions  are  the  concern  of  the  State  govern-
 ments  only  and  they  alone  can  help  in  the  matter.  So  far  as  the  Central  Governnment  is

 concerned,  we  have  made  provisions  that  bank  credit  should  be  easily  available  and  the

 imported  cotton  should  also  be  distributed  equitabiy

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  The  hon.  Minister  has  said  that  this  matter  concerns

 the  State  Governments  Will  the  Central  Governments  advise  the  State  Governments  to

 provide  special  quotas  to  the  handloom  and  powerloom  weavers  for  their  betterment  and

 for  saving  them  from  loss  ?

 bri  L.  N.  Mishra  We  will  forward  the  suggestion  of  the  hon.  Member  to  every

 State  Government

 Shri  Sarjoo  Pandey  Gorakhpur  and  Mau,  the  two  big  centres  in  U.  P.  have  closed

 down  their  handlooms  for  want  of  yarn.  It  has  been  said  in  the  statement  that  certain  steps
 have  been  taken  regarding  the  supply  of  yarn  to  powerloom  and  handloom  weavers  but  in

 fact  they  are  not  getting  yarn  Is  the  Government  going  to  take  some  effective  measures  in

 those  areas  where  handlooms  are  closing  down  and  unemployraent  is  increasing,  so  that

 people  may  get  yarn  at  cheaper  rate  ?

 Shri  N.  Mishra  :  The  hon.  Member  has  some  misunderstanding.  These  is  no

 shortage  of  cotton  yarn  in  the  country.  The  cotton  yarn  is  being  distributed  by  the  Direc
 tor  of  Industries  to  small  scale  enterprises,  whether  handloom  or  powerloom,  through  local

 agencies.  We  are  suppling  the  quota  statewise  at  cheaper  rate.  We  faced  a  litile  difficulty  in

 January,  1971  but  theseafter,  we  distributed  one  lakh  bales  of  imported  cotton.  So  there  is
 no  dearth  of  cotton  yarn.  The  matter  of  its  distributions  is  the  concern  of  the  State
 Governments.  We  are  providing  the  due  quotas.

 Our  infor- Shri  Sarjoo  Pandey  Mr.  Speaker,  sir,  I  want  to  raise  a  point  of  order
 mation  differs  from  that  of  the  hon.  Minister.  While  we  say  that  people  are  facing  diffii-
 culty  in  getting  cotton  yarn,  the  hon.  Minister  maintains  that  it  is  not  so.  Now  who  will
 decide  this  issue  ?

 श्रच्यक्ञ  महोदय  :  कृपया  sea  न  कीजिये  !

 श्री  घामकर
 :  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भिवंडी  तथा  कुछ  अन्य

 भागों  में  नायलोन  तथा  रेशम  धागे  के  अभाव  के  कारण  विजय  तचालित  करघे  बन्द  हो  गए  हैं  ।

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 में
 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  यह  एक  पृथक  प्रदान  चर्चा घिन  set  सूती  धागे  के

 ।  नायलोन तथा  रेयन  धागे  के  अभाव  के  कारण  कुछ  कठिनाई का  सामना  करना  पड़  रहा  है

 मत  हम  विदेशों  से  इस  घागे  का  ware  कर  रहे  हैं
 ।

 हाल  ही  में  हमने  नायलोन  के  धागे  का  कुछ

 विशेष  आवेदन  किया  है  ।

 थ्री  Go  |. हु  राशी  रेड्डी
 :
 क

 चूंकि
 60  काउन्ट  से  ज्यादा  सूत  पर  उत्पादन  शुल्क  लगाना
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 मूल्य  वृद्धि
 का  क  मुख्य  कारण  कारण <  |  क्या  हथकरघा  उद्योग  13a  शुल्क  को  हटाने

 के
 लिए  कोई  अभ्यावेदन  दिया  है  ?  यदि  हां  होः  उस  पर  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया है  ?

 श्री  एल०  एन०  मिश्र :  हमें  अभ्यावेदन  प्राप्त
 हुए  हैं

 कौर  उनकी  जांच
 भी

 व
 गई  है

 किन्तु  इस  स्थिति  में  मैं  कोई  श्राववासत  नहीं  दे  सकता  ।
 ह

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  प्रदान के  प्रथम  भाग  के  उत्तर  में
 मंत्री  महोदय  े  ह कहा है  कि

 विद्युत चालित  करघा  उद्योग  बन्द  नहीं  होने  वाला  है  ।  किन्तु  हमारी  जानकारी  के  अधार पर पर  बड़ी

 संख्या  में  कई  बुनकर  मिलें  बन्द  हो  गई  हैं  और  कई  विद्यतचालित करघे  बन्द  होने  वाले  हैं
 ।  क्या

 स्त्री  महोदय  को  इस  सम्बन्ध  में  निश्चित  जानकारी  है  ?

 श्री  एल०  एन०  मिश्र
 :  हमारी  जानकारी  के  अनुसार  न  तो  बड़ी  संख्या  में  विद्युत चा रि

 रख  बन्द  हुए  हैं  प्रौढ़  ही  बन्द  होने  वाले  हैं  ।  वर्ष के  आरम्भ  में  अ्रवव्य  कुछ  ऐसी

 ति उत्पन्न  हो  गई  किन्तु  कुछ  बिशेष  सुविधायें  प्रदान  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप

 सधा  हो  गया  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  उन  विशेष  सुविधाओं  जो  हमने  हथकरघा  तथा

 विद्युतचालित  करघा  बुनकरों  को  दी  जानने मे  रुचि रखते  हैं  तो  मैं  उन्हें  इस  बारे  में  ए

 वी  दे  सकता  हूं  ।

 श्री  एस०  श्रार०  दामानी  :  मन्त्री  महोदय  का  कहना  ठीक है  कि  सुती  वस्त्र  उद्योग  को  कपार

 गव भी  फसल  नष्ट  हो  जाने  के  कारण  बहुत  कठिनाई  सामना  करना  पड़ा  |  सरकार  ने  इस
 झ

 क  दूर  करने  13  लाख  गांठों  का  ब्रा यात  करने  का  भ्राइवासन  दिया  था  जिसमें  से  9  लाख

 गाठों  का  ग्रायात  किया  जा  चुका  है  ।  मैं  यह  जानना  हूं  कि  बाकी  गांठों  का  भाया

 क  किया  ताकि  सुत  के  वर्तमान  अभाव  को  दूर  किया  जा  सके  तथा  विद्यतचालित  करघों

 था  सूती  वस्त्र  मिलों  को  बन्द  होने  से  बचाया जा  सके
 ?

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  कोई  भी  मिल  अथवा  विद्युत चालित  करघा  सूत  की  कमी

 रण  बन्द  नहीं  |: अ $ दा  है  ।  यह  सच  है  कि  हम  वह  सारा  सुत  श्रायात  नहीं  कर  सके  हैं  जिसके लिए

 हमने  करार  किया  था  ।  हमने  11.22  लाख  गाँठों  का  करार  किया  था  जिसमें  से
 क

 गांठें तो

 ही ई हैं प्रीर  बाकी  मार्ग  में  मैं  इस  सम्बन्ध  में  निश्चित  सूचना  नहीं  दे  सकता  कि

 कु ii  से  कितनी देश  में  ar  गई  हैं  ।

 ्

 राष्ट्रीय  भावना  रोक  एकता  के  श्राघार  पर  gat  सामानों  को  मजबूत  बनान  थ

 1270.  st  एन०  टोम्बा  fag  :
 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बता  की  कृपा

 न्  )
 त्रिपुरा  ate  श्रीराम  के  जनजाति  क्षेत्रों  को  मला  कर

 cit

 बाले  हब
 aa Hs YorrsrY =

 चार  तथा  प्र
 ह

 को अजन  ८
 ||

 |  विभिन्‍न  areal  से
 नज

 भाव  और  एकता
 की  इष्टि से  सं  ना  दि  भ्  i  |  करतें  के  लिये  नया  उपाय ष  ves  नन  उपाय  किये  गये  हैं  gear  किए  जा

 रहे  हैं
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 )  लिखित  उत्तर

 क्या  कुछ  समय  पूर्व  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  ने
 इन  क्षेत्रों  का  <a Sie Azr  किया  था  श्री किया

 था  si
 भ्र पने  निष्कर्ष  तथा  सिफारिशें  प्रस्तुत  की  थीं ;

 श्र

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  की  हैं
 ?

 सुचना  att  प्रसारण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  नन्दिनी

 सीमावर्ती  प्रदेशों  जैसे  त्रिपुरा  तथा  श्रीराम  के  जनजाति  क्षेत्रों  के  लिए

 प्रचार  कार्यक्रमों  में  राष्ट्रीय  भावना  कौर  एकता  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाता  इन  प्रचार

 कार्यक्रमों  में  फीचर  वृत्त  गीत  तथा  नाटक  प्रभाग  के
 कार्य

 कैलेंडरों

 पोस्टरों  एवं  पुस्तिकाओं  तथा  वैयक्तिक  बातचीत  के  माध्यम  से  किये  जाने  वाले  विशेष

 afar  शामिल  हैं  ।  आकाशवाणी  भी  अपने  कार्यक्रमों  में  सीमावर्ती  प्रचार  को  पर्याप्त  स्थान

 देती  है
 ।

 तेजपुर  ate  शिलांग  में  उच्च  शाक्ति  के  टांसमिटर  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  उस  क्षेत्र

 में  प्रसारण  सुविधाओं  में  सुघार  हो  सके  ।

 तथा  सीमावर्ती  प्रचार  सम्बन्धी  अध्ययन  दल  की  रिपो  की  प्रतीक्षा  की  जा

 रही  है  ।

 श्री एन०
 ated  सिह :  मैं  इस  सम्बन्ध  में  किए  गए  उपायों

 की
 seta

 करता  क्या

 यह
 सच

 है
 कि  अघ्ययन दल  ने  इसका  अध्ययन  तीन  वर्ष  पूर्व  समाप्त कर  लिया  था

 ?  यदि  तो

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  में  इतना  विलम्ब  किया  गया  जबकि  पूर्वी  क्षेत्र  की  स्थिति  में  तेजी से

 परिवर्तन हो  रहा  है  ?

 श्रीमती  नन्दिनी  सत्पथी
 :  अध्ययन  दल  ने  जुलाई  1970  में  अपनी  यात्रा  का

 अन्तिम
 दौर  पूरा  कर  लिया  था  ate  जुलाई

 1970
 में  ही  प्रतिवेदन का  अ्रन्तिम  भाग  हमें  प्राप्त

 हो  गया था  ।  मैं  माननीय सदस्य  से  सहमत  हूं  कि
 प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करने  में  विलम्ब  gare  ।

 बात  दरअसल  यह  है  कि  श्रष्ययन  दल  के  सचिव  बहुत  व्यस्त  रहते  इसी  कारण  प्रतिवेदन

 पेश  करने  में  इतना  बिलम्ब  हुआ  है
 ।

 थ्री  एन०  टोम्बी  सिह  :  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  चीनी  रेडियो

 स्टेशन  पूर्वी  सीमा  क्षेत्र  में  शक्तिशाली  ट्रांससीटरों  द्वारा  प्रायः  कई  भाषाओं  तथा  शभ्रादिवासियों  की

 बोलियों  में  प्रसारण  कर  रहे  हैं  और  इस  प्रकार  वह  हमारे  कोहिमा  तथा  इम्फाल  के  कमजोर

 ट्रांसमीटरों  का  मजाक  उड़ा  रहे  हैं
 ?  सरकार  द्वारा  इस  प्रचार  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए

 श्रीमती  नन्दिनी  सत्पथी  :  उन  क्षेत्रों  में  चीन  के  प्रचार  को  रोकने  के  लिए  पूर्वी  सीमा  पर

 कई  स्टेशन  स्थापित  किए  गये  हैं  ।

 श्री  डी०  बसुमतारी  :  मन्त्री  महोदय  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सम्बद्ध  सचिव

 के  पास  समय  नहीं  है  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि
 भूतपूर्व  सूचना

 तथा

 प्रसारण  मन्त्री  के  भ्राइवासन  पर  आसाम  के  आदिवासी  क्षेत्र
 के  विकास  के  सम्बद्ध  प्रभारी  मन्त्री

 इस  पर  सरकार ने  कोकराझार  में  प्रसारण  केन्द्र  स्थापित  करने  की  घोषणा  की  थी  ?  यदि  तो
 इस

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?
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 श्रीमती  नन्दिनी  सत्पथी  :  महोदय  !  माननीय  सदस्य  से  इ  विशेष  रेडियो  स्टेशन  के

 बारे  में  मेरी  पहले  भी  बात  चुकी  है  ।  मैं  उन्हें  बताना  चाहती  हूँ  कि  मेरे  पूर्वांधकारी
 ने  इस

 सम्बन्ध में  कोई
 आश्वासन  नहीं  दिया  था  ।  उन्होंने  केवल  यह  कहा  था

 कि
 ag  मामले  की  जांच

 करेंगे  तथा  उसकी  सम्भावनाओं  का  पता  लगायेंगे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तथा  ध्वन्य  सम्बद्ध  सेवायों  की  परीक्षा  पद्धति  तथा

 पाठ्यक्रम  में  परिवर्तन

 #1271,  श्री  राजशेखर  प्रसाद  fag  :

 श्री  पी०  गगादेव  :

 बया  प्रधान  मन्त्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगी  कि  क्या  सरकार  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा

 तथा  wa  सम्बद्ध  सेवाशर्तों  की  परीक्षा  पद्धति  तथा  पाठ्यक्रम  में  परिवहन  करने  के  प्रशन  पर

 विचार  करने  के  लिये  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  नियुक्त  करने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 गृह  मंत्रालय  कौर  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  प्रशासनिक

 सुधार
 आयोग  ने  कार्मिक  प्रशासन  सम्बन्धी  अपनी  रिपोर्ट  में  भर्ती  प्रक्रिया  में  तेजी  लाने  के  उपाय

 लुभाने  ate  उच्च  सेवाओं  की  परीक्षा  के  लिए  पाठ्यक्रम  में  परिशोधन  करने  के  लिये  एक  समिति

 की  स्थापना  करने  की  सिफारिश  की  है  ।  इस  सिफारिश  के  श्रंतगंत  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा

 तथा  अन्य  सम्बद्ध  सेवायों  की  परीक्षा  ard  हैं  जो  सरकार  के  पास  विचाराधीन  हैं  ।

 Shri  Ramshekhar  Prasad  Singh  :  When  did  A.  R.  C.  submit  its  report  regarding  this

 matter  ?  Has  this  report  been  entrusted  to  those  very  officers  about  whom  suggestions
 have  been  made  to  effect  improvements  in  the  method  of  their  training  and  their  living

 conditions  ?  Is  the  delay  being  caused  because  of  it  ?

 Shri  Ram  Niwas  Mirdha  :  There  is  a  special  procedure  for  the  consideration  of  the

 recommendations  of  A.  R.  C.  by  the  Government.  Such  officers  include  I.A.S.  and  LP.S.
 officers  as  also  officers  from  other  Central  Government  Services.  So  far  as  the  question  of

 recommendations  is  considered,  we  are  discussing  the  matter  with  U.P.  S.C.  Only  after
 that  we  will  be  able  to  decide  as  to  whether  the  system  and  syllabus  of  the  examinations
 should  be  modified  or  not.

 शी  पी०  गंगादेव  :  क्या  सरकार  का  विचार  प्रशासनिक  अधिकारियों  के  स्तर  में  सुधार

 करने  हेतु  उद्योगों  तथा  अन्य  व्यवसायों  से  प्रशासनिक  संवर्ग  में  योग्य  व्यक्ति  भर्ती  करने

 का  है
 ?

 श्री  रास  निवास  मिर्धा  :  वर्तमान  पद्धति  के  अनुसार  भर्ती  केन्द्रीय  संघ  लोक  सेवा  aaa

 द्वारा  प्रतियोगी  परीक्षा  के  आघार  पर  की  जाती  है  जिसमें  सभी  व्यवसायों  के  लोग  अपनी  योग्यता

 अनुरूप  भाग  ले  सकते  हैं  ।  जहाँ  तक  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाये  गये  विशिष्ठ  प्रश्न  का  सम्बन्ध

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की  एक  सिफारिश  में  कहा  गया  है  कि  ऊंचे  स्तर  पर  एक  प्रत्यक्ष

 परीक्षा  ली  जानी  चाहिये  ताकि  जो  व्यक्ति  परीक्षा  की  org  सीमा  पार  कर  चुके  हैं  वह  भी  श्राबेदन

 पत्र  भेज  सकें  ।  यह  सिफारिश  विचाराधीन  है  ।

 ee  te
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 राज्यों  द्वारा  संसाधनों  का  जुटाया  जाना

 #1272.  थ्री  दयानन्द  मिश्र  :  क्या  योजना  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रुति  2  वर्षों  में  राज्यों  ने  कौन-कौन  से  संसाधन

 जुटाए हैं  ;  और

 क्या  यह  योजना  के  भ्रनुरूप

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  राज्यों  द्वारा  दी  गई  सूचना
 yr के  अनुसार  योजना  के  लिए  वर्ष  1969-70  तथा  1970-71  राज्यों  ने  ग्रनुमानतया  कुल

 लगभग  1024  करोड़  रुपये  के  संसाधन  जुटाए  ।

 यद्यपि  राज्यों  द्वारा  जुटाये  गये  कुल  संसाधन  योजना  में  निर्घारित  संसाधनों  के

 भ्रनुकूल  हैं  तथापि  इस  दिशा  में  राज्यों  द्वारा  किए  गए  प्रयास  एक  दूसरे से  भिन्न  हैं  ।

 वैज्ञानिक  उपकरण  सप्लाई  करने  के  लिये  भारत  पु  जमनी  के  बीच  करार

 #1273.  श्री  निहार  भास्कर  :  क्या  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारत  कौर  पूर्व  जमनी  के  बीच  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं
 जिसके

 अनुसार  जमीन  लोकतन्त्रात्मक  गणराज्य  भारत  को  15  लाख  रुपये  के  मृत्य  के  वैज्ञानिक  उप कररा

 सप्लाई  करेगा  ;

 यदि  तो  करार  के  orate  किस-किस  प्रकार  के  वैज्ञानिक  उपकरणों  की  सप्लाई

 की  जाएगी  ;  ate

 उक्त  करार  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 योजना  मंत्री  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  विभाग  मंत्री  सी
 ०  :

 और  जमीन  लोकतन्त्रात्मक  गणराज्य  द्वारा
 विदा  त-चुम्बकीय  तरंगों  के  शअ्रयनमंडलीय

 शोषण  को  मापने  का  एक  उप कररा  देने  के  लिये  भारत  सरकार  कौर  जर्मन  लोकतन्त्रात्मक

 गणराज्य  की  सरकार  ने  एक  प्रोटोकोल  पर  हस्ताक्षर  किए  उपकरण  की  कीमत  200,000
 अमरीकी  यानि  लगभग  15  लाख  रुपए  के  बराबर  आंको  गई  हैं  ।

 प्रोटोकोल  की  एक  प्रति  सदन  के  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  में  रखा
 गया

 ।
 देखिये  संख्या  ऐल०  Zto—

 707/71.]

 India  lagging  behind  Pakistan  in  Jute  Exports

 *1274.  Shri  Phool  Chand  Verma  :  Will  the  Minister  of
 to  state  :

 ‘oreign  Trade  be  pleased

 (a)  whether  India  has  been  lagging  behind  Parkistan  in  the  world  market  in  regard
 to  the  export  of  Jute  for  he  last  three  years  ;  and
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 हि

 (b)  if  so,  the  measures  adopted  by  Government  to  make  up  this  deficiency  ?

 The  Minister  of  Foreign  Trade  (Shri  L.  N.  Mishra)  :  (a)  and  (b).  During  the  last

 three  years,  exports  of  jute  goods  from  India  to  world  markets  have  declined,  whereas

 exports  from  Pakistan  have  increased.

 Among  the  factors  responsible  for  this  decline  are  (i)  the  existence  of  Bonus  vou-

 chers  for  exports  from  Pakistan  which  permits  them  to  systematically  undercut  Indian

 prices,  (ii)  shortages  of  raw  material  in  India,  (iii)  the  growing  competition  from  synthe-

 tics,  (iv)  Increasing  resort  to  bulk  handling,  the  strikes  in  jute  industry  and  at

 Calcutta  port  which  interupted  the  continuity  and  stability  of  supplies  (vi)  decline  in

 export  of  carpet  backing  on  account  of  recession  in  the  USA  in  the  early  part  of  1970-71,

 etc.

 Steps  have  been  organised  to  increase  and  improve  the  quantity  and  quality  of  raw

 jute  produced  in  India.  The  programme  of  diversification/modernisation  of  the  jute  industry

 to  increase  its  production  is  being  assisted  financially  through  loans  from  the  Industrial

 Finance  Corporation.  The  export  prospects  for  1971-72  appear  optimistic.

 नेपाल  हारा  wae  सिंथेटिक  कपड़  के  भंडार  को  बिना  श्रतिरिवत  शुल्क  दिए  भारत  को

 निर्यात  करने  का  अनुरोध

 #1275,  wat  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ha  pen
 शी  वालतन्डायुतम

 करने  किः

 >
 क्या  नेपाल  के  सिंथेटिक  कपड़ा  उद्योग  ने  भारत  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया

 कि  उसे  कपड़े के  अपने  जमा  भण्डारों
 को

 बिना  अतिरिक्त  शुल्क  के  भारत
 को  निर्यात  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बिदेश  व्यापार  मंत्री  एल०  एन०  श्र  जी  हां  ।  नेपाल  स्थित

 कतिपय  निर्माताओं  से  श्रभ्वावेदन  प्राप्त  हुये  हैं  जिनमें  संदिलिष्ट  वस्त्रों  जिनमें  जमा  स्टाक

 शामिल  अतिरिक्त  शुल्क  का  भुगतान  किए  बिना  भारत  में  ग्रा यात  करने  का  अनुरोध  किया

 गया है

 भारत  कौर  नेपाल  सरकार  के  प्रतिनिधियों  के  बीच  गत  वर्ष  हुई  बैठकों  में  भारत  ने

 सामान्य  व्यापारिक  माध्यमों  द्वारा  वर्ष  1967-68  के  स्तर  तक  भारत  द्वारा  मान्य  परिमाण  में

 अयात करने के सम्बन्ध करने  के  सम्बन्ध  में  भ्र नुम ति देने  की  इच्छा  व्यक्त  की  थी  भारत  ने  भारतीय  राज्य

 व्यापार  के  माध्यमों  से  संदिलष्ट  वस्त्रों  के  जमा  स्टाक  के  आयात  के  बारे  में  भी  विचार  करने  की

 इच्छा  प्रकट  की  थी  परन्तु  नेपाल  के  महामहिम  की  सरकार  ने  इस  पेशकशों  को  मंजूर  नहीं  किया

 भविष्य  में  भारत  द्वारा  नेपाल  से  आयातित  कच्चे  माल  से  निर्मित  उत्पादों  संश्लिष्ट  वस्त्रों

 का  अरयात  नई  भारत-नेपाल  व्यापार  तथा  परिवहन  सन्धि  होने  पर  जिस  के  सम्बन्ध  में  इस  समय

 बातचीत  चल  रही  दोनों  सरकारों  के  बीच  होने  वाले  समझौते  के  अनुसार  होगा  |

 कटिहार  ate  सदर  सब-डिवीजन  में  विमान  द्वारा

 चीनी  साहित्य  गिराये  जाने  की  जाँच

 #1275.  थी  रामचन्द्रन  कडनापत्ली  गृह-मंत्री  ag  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  21  ga,  1971  को  किशनगंज  six  कटिहार  तथा  सदन
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 डिवीजन  के  भागों  में  विमान  से  चीनी  साहित्य  गिराये  जाने  के  बारे  में  कोई  जांच  कराई

 गई  थी  ;  श्र

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  तथा  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 कार्यवाही की  गई  है  ?

 गृह-मंत्रालय  कौर  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  और

 उल्लिखित  स्थानों  पर  21  ga  को  विमानों  द्वारा  ऐसे  साहित्य  के  गिराये  जाने  की  कोई

 सूचना  नहीं  है  ।  किन्तु
 22

 जुन  को  पूनिया  शर  भागलपुर  जिलों  में  जुन  के

 तीसरे  सप्ताह  के  दौरान  गुब्बारों  के  जरिये  गिराये  गये  के०एम०टी ०
 प्रचार  साहित्य  की  बरामदगी

 के  बारे  में  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  उत्तर  में  सूचना  प्रस्तुत  की  गई  थी  ।

 नेपाल  के  सिंथेटिक  कपड़ा  उद्योग  में  संकट

 ह श  1277,  थी  मुहम्मद  शरीफ  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  aaa  A  ने  को  कृपा  करेंगे

 कि  *

 क्या  सरकार  को  नेपाल  के  सिंथेटिक  कपड़ा  उद्योग  जिसमें  अधिकाश  पैसा

 वासियों  का  लगा  संकट  के  विषय  की  जानकारी  है  ;  और

 यदि  at,  तो  सरकार  ने  इस  संकट  को  दूर  करने  के  लिए  उक्त  उद्योग  की  सहायता

 हेतु  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्री  एल०  एन०  :  शौर  जी  हां  ।  नेपाल  के

 संश्लिष्ट  कपड़ा  उद्योग  के  उत्पादन  में  गिरावट  और  स्टाक  जमा  होने  के  समाचार  मिले  हैं  ।

 उद्योग  को  सहायता  प्रदान  करने  के  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  विनिश्चय  करना  सम्बन्धित  देश  का

 कार्य  भारत  ने  गत  वर्ष  नेपाली  संदिलष्ट  कपड़े  के  आयात  हेतु  कुछ  पेशकश  की  थी  परन्तु  नेपाल 2

 के  महामहिम
 की

 सरकार  द्वारा  वह  स्वीकार  नहीं  की  गई  थी  ।

 Punishment  for  Officers  held  responsible  for  Ahmedabad  riots

 *1278.  Shri  Ramavatar  Shastri  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  the  Vigilance  Commission  had  recommended  that  the  Officers  held

 responsible  for  communal  riots  in  Ahmedabad  by  the  Enquiry  Commission  should  be  given
 punishment  ;

 (b)  whether  the  recommendations  Made  by  the  Vigilance  Commission  have  been

 implemented  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Deptt.  of  Personnel

 (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.  However,  the  State  Government  have  called  for  expla-
 nations  from  the  officers  whose  conduct  has  been  adversely  commented  upon  by  the  Com-

 mission,  which  inquired  into  the  Gujarat  disturbances  of  Septemper,  1969.  Further  action
 will  be  taken  after  considering  the  explanations.
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 विभोर  कर्मचारियों  को  रिम  राहत  देने  के  संबंध  में  वेतन  आयोग  की  सिफारिश  का

 कार्यान्वित  न  किया  जाना

 है  !  2179.  बनर्जी  :  व्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा प्री  एस०  एम०

 करेंगे  कि  :

 अ्रस्तरिम  राहत  देने  संबंधी  ह।ल  की  वेतन  आयोग  की  सिफारिश  को  विभागेत्तर

 कर्मचारियों  के  मामले  में  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा  हैं  ;  कौर

 इस  मामले  में  अंतिम  fare  कब  तक  लिया  जायेगा  ?

 संचार  मंत्री  (ait  हेमवती  नंदन  :  से  वेतन  अयोग  ने  पूर्णकालिक

 कर्मचारियों  के  अन्तरिम  राहत  की  सिफारिश  की  थी ।  विभागेत्तर  एजेंट  वेतन  अयोग  के

 दायरे  के  भीतर  नहीं  विभागेतर  एजेंटों  को  पारिश्रमिक  और  उनके  काय  के  अन्य  पहुलुद्रों

 पर  विचार  करने  के  लिए  अलग  से  एक  एक-सदस्यीय  समिति  स्थापित  की  गई  है  ।  इस  समिति  नें

 दिसम्बर  1970  में  एक  दत्त  रिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  जिसमें  विभागेतर  नायब

 नायब  रिकार्ड  क्लर्कों  और  छुंटाईकारों  के  लिए  8  रुपये  प्रतिमास  और  विभागेतर  एजेंटों  के

 वर्गों  के  लिये  4  रुपए  प्रतिमास  की  अन्तरिम  राहत  की  सिफारिश  की  गई  थी  ।  सरकार ने  इस

 समिति  की  भ्रन्तरिम  रिपोर्ट  स्वीकार  कर  ली  अन्तरिम  राहत  देने  के  लिए  21-1-1971  को

 आदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  निर्यातोन्मुख  कपड़ा  मिल  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 #1280,  sit  डी०  के ०  war  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  सरकारी  क्षेत्र  में  निर्यातोन्मुख  कपड़ा  मिल  स्थापित  करने

 के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रो  एल०  एन०  :  जी  नहीं  |

 प्रइन  नहीं  उठता  |

 लोकपाल  शौर  लॉकायुक्तों  के  पद

 #1281.  श्री  पी०  के०  देव :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बतासे  की  कपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  लोकपाल  कौर  लोकायुक्त  के  पद  पर  कब  नियुक्ति  करने  का

 है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  प्रशासनिक
 सुधार  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को

 लागू
 करने

 में  देरी  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 गृह  मन्त्रालय  श्र  कामिक  विभाग  में  राज्य  स्त्री  राम  निवास  :  (=)

 और  की  शिकायतों  के  निवारण  की  समस्यायेंਂ  सम्बन्धी  प्रशासनिक  सु

 आयोग  की  रिपोर्ट  पर  लिये  गये  निकायों  के  आधार  पर  सरकार  ने
 9  1968

 को  इस  सदन

 में  लोकपाल  site  लोकायुक्त  विधेयक  प्रस्तुत  किया  था  ।  विधेयक  20  1969  को  पारित

 कर  दिया  गया  था  कौर  जब  वह  राज्य  सभा  में  विचार  के  लिये  लम्बित पड़ा  था  तो
 चौथी  लोक

 सभा  भंग  हो  गई  ।  इससे  उक्त  विधेयक  समाप्त  हो  गया  ।  सरकार  का  समाप्त  हुये  विधेयक

 की  रूपरेखा  पर  यथाशीघ्र  एक  नया  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  का  विचार है
 |

 पंजाब  सरकार  को  विरासत  में  मिले  विभिन्‍न  धाक  उत्तरदायित्वों  की  जांच  के  लिये

 नियुक्त  किया  गया  आयोग

 #1282,  थ्री  मोहम्मद  इस्माइल :  क्या  गृह  मंत्री यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  पंजाब  सरकार  को  विरासत  में  मिले  विभिन्‍न  धार्मिक  उत्तरदायित्वों  की  जांच

 करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किए  गए  एक  सदस्यीय  आयोग  ने  सरकार  को  ग्रसना

 वेदन  प्रस्तुत कर  दिया  था  ;

 यदि  तो  उसके  मुख्य  निष्कर्ष  क्या  हैं  ;  ate

 उस  पर  सरकार  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  पंजाब  सरकार  से

 तथ्य  मालूम  किये  जा  रहे  हैं  ।

 रूस  द्वारा  जाते  बताने  वाले  संपत्र  की  पेशकश

 #1283.  श्री  एस०  ए०  मुरुगन  :  कया  बिदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  रूस  ने  भारत  को  जुते  बनाने  वाले  एक  संयंत्र  की  पेशकश  की  है  जिसकी

 क्षमता  प्रति ay
 20  लाख  जोड़े  जुते  बनाने  की  होगी  ;

 यदि  तो  इस  पेशकश  की  मुख्य  शर्तें  क्या  हैं  प्रौढ़

 (7)  क्या  सरकार  ने  इस  पेशकश  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्री  एल०  एन०  :  से  1958  में  बातचीत

 के  दौरान  सोवियत  संघ  के  एक  व्यापार  प्रतिनिधिमण्डल  ने  30  लाख  जोड़ी  जूतों के  उत्पादन  के

 लिए  एक  कारखाना  स्थापित  करने  हेतु  भारत  के  साथ  सहयोग  के  लिए  श्रपनी  इच्छा  व्यक्त  की

 थी  ।  भारत  सरकार  के  एक  सरकारी  क्षेत्र  के  टैनरी  एण्ड  फुटवियर  कार्पोरेशन  आफ

 ने  सोवियत  संघ  के  प्राधिकारियों  को  उन  शर्तों  के  सम्बन्ध  में  सूचित  कर  दिया

 जिनके  अन्तर्गत  सहयोग  स्वीकार्य  होगा  ।  परन्तु  इस  प्रस्ताव  पर  सोवियत  संघ  से  कोई  सहमति

 नहीं  है  !।
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 नादिया  ज़िले में  सीमा  सुरक्षा  दल  के  जूनियर  भ्रमणकारी  मृत्यु  जाँच

 #1284.  st  एम०  एम०  जोजफ  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  उस  मामले  की  जांच  करवाई  गई  है  जिसमें  27  1971
 नादिया

 में  सीमावर्ती  गांव  नश्ीरापारा  में  पाकिस्तान  घुसपैठियों  द्वारा  बिछायी  गई  सुरंग  के  फट  जाने

 के  परिणामस्वरूप  सीमा  सुरक्षा  दल  का  एक  जुनियर  कमीशन  प्राप्त  अधिकारी  मारा  गया  था  ;

 और

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  gate  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या

 वाही की  है  ?

 गृह  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  कृष्णा  चन्द्र  :  कौर  मामले  की  पुलिस

 द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 सुन्दरगढ़  जिला  में  विमान  हारा  चोरी  साहित्य  गिराये

 जाने  का  समाचार

 श्री  aga  सेठी  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  समाचार  की  जानकारी  है  कि  ग्राम  घाना

 जिला  उड़ीसा  में  विमान  द्वारा  चीनी  ट्रांसमीटर  आदि  गिराये  गये  भौर

 यदि  इस  सम्बन्ध  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  कौर  कामिक  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  राम  निवास
 :

 और  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  फिर  राज्य  सरकार  से  तथ्य  मालूम  किये  जा

 रहे  हैं  ।

 पूंजीगत  वस्तु भ्र ों  कौर  कच्चे  माल  के  लिये  प्रख्यात  लाइसेंस  देने  हेतु  क्षेत्रीय

 प्राधिकारियों  को  अधिक  शक्तियों  का  दिया  जाना

 1286.  श्री  इराज्सुद  सँकरा :  क्या  व्यापार  मंत्री  यह  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्षेत्रीय  लाइसेंस  प्राधिकारियों  को  केन्द्रीय  संगठनों  से  पूछे  बिना  पूंजीगत  वस् तुझ ों

 के  आयात  के  लिए  आयात  लाइसेंस  देने  के  लिए  क्या  अ्रधिकार  प्राप्त  हैं  ;

 क्या  इन  अधिकारों  में  वृद्धि  करने  कोई  प्रस्ताव  यदि  तो  इस  प्रस्तावित

 बृद्धि  का  ब्यौरा  क्या  हैं  ;  श्र

 (7)  क्या  माल  के  आयात  के  लिए  इसी  प्रकार  के  अधिकार  देने  का  प्रस्ताव  है  ?

 fader  व्यापार  मंत्रो  एल०  एन ०  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 है  ।

 जी  नहीं  ।  क्षेत्रीय  लाइसेंस  प्राधिकारियों  द्वारा  लघु  औद्योगिक  एककों  को  मशीनों
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 के  लिए  आयात  लाइसेंस  देने  की  जैसा  कि  संलग्न  विवरण  में  निर्दिष्ट  इस  a  8,000

 रुपय ेसे  12,000  ead  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 सम्बद्ध  क्षेत्रीय  लाइसेंस  प्राधिकारियों  कच्चे  माल  के  आयात  के  लिये  वास्तविक

 प्रयोक्ताओं  द्वारो  दिए  गए  झांवेदनों  पर  विचार  करन  की  पर्याप्त  शक्ति  पहले  से  ही

 विवरण

 तथा  निर्यात  के  मुख्य  नियंत्रक  के  मुख्यालय  के  संगठन  को  निर्देश  किये

 प्रयोजन  करने  वाले  सम्बद्ध  प्राधिकारियों  की  सिफारिश  पर  तथा  स्वदेशी  टिकोण  से  स्वीकृति

 की  बात  को  देखते  हुए  क्षेत्रीय  लाइसेंस  प्राधिकारियों  द्वारा  निम्नलिखित  मामलों  में  पूंजीगत  माल  के

 रायात  के  लिये  आ्रावेदन-पत्रों  पर  विचार  किया  जाता  है  :

 (1)  तथा  निर्यात के  संयुक्त  मुख्य
 बम्बई

 बस्त्र  म्चीनें  dar  सन  को  छोड़  तथा  हौजरी  बुनाई

 (2)  आयात  तथा  निर्यात  के  संयुक्त  मुख्य  कलकत्ता

 कोयले  की  खदान  तथा  चाय  उद्योग  के  लिये

 |

 (3)  सम्बद्ध  क्षेत्रीय  लाइसेंस  प्राधिकारों

 लघु  औद्योगिक  एककों  उपरोक्त  (1)  तथा  (2)  के  अन्तर्गत  निर्दिष्ट  उद्योगों

 में  लगे  हुये  एककों  को  छोड़  कर  aaa  के  लिये  12,000  रुपये से  श्रमिक  राशि

 की  मशीनें

 नोट  :  क्षेत्रीय  लाइसेंस  यदि  वे  अ्रावव्यक  ७,  तो  नीति  सम्बन्धी  किसी  भी

 विशेष  बात  के  स्पष्टीकरण  के  लिए  आयात  तथा  निर्यात  के  मुख्य  नई

 दिल्‍ली  से  सलाह  ले  सकते  हैं  ।

 भारत  कौर  ज़मन  लोकतन्त्रात्मक  गराराज्य  के  बीच  वेव  एबजोप्सनਂ

 को  खोज  करने  के  लिये  सयुक्त  झ्नुसन्घान  करने  का  करार

 #1287,  att  नरेंद्र  सिह  बिष्ट  :  क्या  विज्ञान  ate  प्रोद्योगिकी  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  at  जर्मन  लोकतंत्रात्मक  गराराज्य  के  बीच  वेव

 एबजोरप्सनਂ  की  खोज  करने  के  लिये  एक  संयुक्त  श्रनुसन्घान  परियोजना  आरम्भ  करने  किसी

 करार
 पर

 हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  भ्र ौर

 यदि  तो  करार  की  शर्तें  क्या  हैं  आर  उक्त  परियोजना  पर  कितना  खर्च

 में  श्र  विदेशी  मुद्रा  में  अलग-ग्रहण  होने  का  अनुमान  ?

 la  =P
 योजना  मंत्रो  तथा  विज्ञान  तोर  प्रौद्योगिकी  विभाग  मन्त्री  स  |  ato  :  (%)

 जी०डी०आर०  लोकतन्त्रात्मक  द्वारा  विद्युत  gravy
 तरंगों  के  अध्यन मंडली

 प
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 अवशोषण के  मापने  का  एक  उपकरण  देने  के  लिए  दिनांक  23  1971  को
 भारत

 सरकार  रोक  अजमल  लोकतन्त्रात्मक  गणराज्य  की  सरकार  ने  एक  प्रोटोकोल  पर  हस्ताक्षर

 किये हैं  ।

 प्रोटोकोल की  एक  प्रति सदन  के  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  में

 रखा  |  देखिये  संख्या  1]

 उपकरण  की  कीमत  7,00,000  अमरीकी  डालर  लगभग  15  लाख  रुपये  के  बराबर

 मांगी  गई  भारत  पर  उपकरण  को  रोपित  करके  ate  उसकी  सम्हाल  करने  की  जिम्मेदारी

 जिसके  लिये  खच  का  अनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 पोस्टकार्ड  शादी  की  दरों  में  वृद्धि  का  प्रस्ताव

 #1288,  श्री  पी०  am  रेड्डी  :
 कया  संचार  मन्त्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  एयरलाइंस  ने  डाक  की  दर  बढ़ाने  की  मांग  की  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  पोस्ट  कार्डों  आदि  की  वर्तमान  दरों  में  वृद्धि

 करने का  है  ?

 संचार  मन्त्री  हेमवती  नंदन  :  जी  a

 फिलहाल  ऐसा  विचार  नहीं  है  ।

 त्रिपुरा
 में  संचार  व्यवस्था  खराब  हो  जाने  के  विरुद्ध  व्यापक

 #1289.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या डाक तथा डाक  तथा  तार  संचार  व्यवस्था  ;  विशेषकर दूर  संचार  व्यवस्था  के  निरन्तर

 खराब  होने  के  विरुद्ध  त्रिपुरा  के  युवकों  और  विद्यार्थियों  के  संगठनों  ने  23  1971  को  व्या

 पक  आन्दोलन  किया  था  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बंध  में  क्या  कार्रवाई  को  गई  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  और  जी  afi  बहरहाल  जो

 आन्दोलन  करने  की  घमकी  दी  गई  थी  उसे  काय रूप  में  परिणत  नहीं  इस  राज्य

 में  दूरसंचार  व्यवस्था  में  कोई  खराबी  नहीं  रही  है
 ।  इस  क्षेत्र  में  दूर  संचार  व्यवस्था  में

 किसी  भी

 तरह  की  संभावित  आवश्यकता  का  पता  लगाने  के  लिये  श्रीराम  के  पोस्टमास्टर  जनरल  ने

 त्रिपुरा  के  मुख्य  सचिव  से
 व्यक्तिगत  सम्यक  बनाए  रखा  है  |

 पतन-नगर  में  रसायन  उद्योग  की  स्थापना

 #1  2090:  श्री  राजदेव  सिह  :  क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किस  पत्तन-नगर  में  रसायन  उद्योग  समूह  की  स्थापना  के  बारे  में  केंद्र

 शौर  फ्रांस  कौर  जापान  के  दिष्टसडलों  के  बीच  विचार  विमश  हुमा  था  ;  श्र

 यदि  gi,  तो  इस  मामले  में  क्या  नीलेंथ  किये  गए  ?
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 लाए  oo
 feat  i=\

 बिदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-सन्तरी  ए०  सी ०  :  Any  जी  नही ं।

 प्रदान  नहीं  उठता ।

 सचिवालय  में  केन्द्रीय  सरकार  फके  eat

 5429.  थ्रो  जुल्फिकार  चली  खाँ  कया  प्रधान  मन्त्री  केंद्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के

 बारे में
 16  1969  क  भ्र तारांकित  cet  संख्या

 9935
 के  उत्तर  के  सम्बंध  में  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 !
 1971  को  केंद्रीय  सचिवालय  सेवायों  में  कितने  कर्मचारी  वीं-वार

 तथा  चतुर्थ  श्रे  णी  के  कमेंचारियों  काम  करते  थे  ;  कौर

 उपरोक्त  वर्गों  में  से  प्रत्येक  वग  में  कितने  मुसलमान  कर्मचारी  हैं
 ?

 शाह  मंत्रालय  कौर  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ऐसोसियेटिड  इंडस्ट्रीज  गोहाटी  के  स्पिनिंग  युनिट  का  बंद  होना

 5430.  श्री  रोबिन  ककोटी  :  क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नया  सरकार  का  cara  एसोसियेटिड  इंडस्ट्रीज  श्रीराम  के

 स्पिनिंग  युनिट  के  बन्द  होने  की  ओर  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  उसके  बन्द  होने  के  फलस्वरूप  कितने  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  गये  हैं

 कौर

 इस  कारखाने को  खोलने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 बिदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  wo  सो०  :  जी  a

 लगभग  500

 इस  मामले  की  जाँच  की  जा  रही  है  ।

 ध्रासाम  में  टेलीफोन  तथा  तार  की  सुविधायें  वाले  डाकघर

 5431.  श्री  रोबिन  ककोटी  :
 क्या  संचार  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  |

 20  1971  को  श्रीराम के  नगरीय  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  जिन  डाकघरों

 तथा  ब्राँच  डाकघरों  में  टेलीफोन  तथा  तार  की  सुविधायें  उपलब्ध  थीं  उनकी  संख्या  कितनी  है  ;

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  श्रीराम  के  नगरीय  क्षेत्रों  में  कितने  नये  ब्रांच

 डाकघर  तथा  प्रायोगिक  डाकघर  खोलने  का  प्रस्ताव  है

 30  अपील  1971  को  श्रीराम में  नये  ब्रांच  प्रायोगिक  डाकघर

 तथा  टेलीफोन  एवसचेंज  खोलने  सम्बन्धी  कितने  आवेदन-पत्र  अनिर्णीत  पड़े  हैं  ;  शौर

 उक्त  अवधि  में  साम  में  टेलीफोन  कनेक्शन के
 पिए  कितने
 IST  1१0  ने  झ्रावेदनपत्र  अ्रनिर्णीत

 पड़े थे  ?
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 a आ

 संचार  मन्त्री  (st  हेमवती  नन्दन  :

 cones  हि

 नगरीय  ग्रामीण

 न-ललकागाकयण  ee  arm  RE  re  ane

 af rata 30-471  ी  सुविधा  वाले

 301  124 डाकघरों की  सख्या

 30-4-71  को  तार  सुविधा  वाले

 117 डाकघरों  की  सख्या  311

 30-4-7  को  टेलीफोन  सुविधा  वाले

 थ
 दाखा  डाकघरों  की  संख्या  «0

 30-4-7  को  तार  सुविधा  वाले  शाखा

 x
 |

 की

 प  SN  at  eee

 ह  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  के  नगरीय  श्र  ग्रामीण  इलाकों  में  खोले

 जाने  वाले  प्रस्तावित  डाकघरों  की  दर्जेदार  संख्या  नीचे  दी  गई  है
 A  teen  me

 नगरीय  ग्रामीण

 2  er न

 विभागीय  उप  14

 318 श्रतिरिवत  विभागीय  शाखा  डाकघर
 eee

 30-4-71  को  असम
 में

 नये  डाकघरों  ate  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  खोलने
 के

 > के  ा विचाराधीन  प्रस्तावों  की
 दर्जवार

 संख्या  निम्नलिखित
 ह

 विवरण

 oe  जमव  नक  परन  लि

 विभागीय  उप  2

 अतिरिक्त  विभागीय  दाखा  डाकघर  58

 24 टेलीफोन  एक्सचेंज

 ह  काफ  निए

 30-4-71  को  सकील  में  टेलीफोन  कनेक्शन  लगाने  की  बींधा  जियों

 की  संख्या  2403

 Financial  assistance  to  Madhya  Pradesh,  Rajasthan  and  U.  P.  Governments  for
 dacoit  infested  areas

 5432.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  Central  Government  have  received  from  the  State  Governments  of
 Madhya  Pradesh,  Rajasthan  and  Uttar  Pradesh  the  details  in  regard  to  the  items  on  which
 the  assistance  given  by  the  Centre  for  eradicating  dacoit  menace  from  the  dacoit-infested
 areas  will  be  spent  by  these  States  ;

 30



 30  1893  लिखित  उत्तर
 ee

 (b)  if  so,  the  broad  items  thereof  ;  and

 (c)  if  not,  the  instructions  proposed  to  be  given  by  the  Central  Government  to  the

 said  States  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Mohsin)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  three  State  Governments  will  spend  the  funds  received  from  the  Government
 of  India  for  procurement  of  (a)  various  types  of  motor  vehicles  required  to  improve  the

 mobility  of  the  police  force  in  this  area  and  (b)  wireless  equipment  to  facilitate  quick

 exchange  of  communication  between  the  police  Stations,  mobile  parties  piquets  etc.  In  the
 case  of  Madhya  Pradesh  the  assistance  wili  also  be  spent  on  development  of  certain  crucial

 link  roads  which  help  open  up  this  area  for  easy  access  of  vehicular  traffic.

 (c)  The  manner  of  utilisation  has  already  been  indicated  to  the.State.  Governments
 and  issue  of  further  instruction  is  not  considered  necessary.

 Telephones  Installed  in  Vidisha  District  (Madhya  Pradesh)

 5433.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Communications  |  ि
 pleased  to  state

 (a)  the  total  number  of.  Telephones  Installed  in  Vidisha  District  of  Madhya  Pradesh
 at  present  ;

 (b)  the  total  number  of  persons  whose  applications  for  Thelephone  connections  in
 the  said  District  are  pending  consideration  of  Government  at  present.

 (c)  the  number  of  persons  who  applied  for  Telephone  conncetions  in  the  District
 during  the  last  two  years  ;

 (d)  the  reasons  for  delay  in  giving  Telephone  connections  to  them?  and

 (e)  the  time  by  which  Telephone  connections  are  likely  to  be  given  to  them  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  :  (a)  284

 (b)  31.

 (c)  88

 (d)  and  (e).  All  pending  demands  are  being  met.

 राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  अखबारी  कागज  का  भंडार

 3434.  श्री  शिवपूजन  :  क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गत  छः  सप्ताहों  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  कागज  का

 बाकी  भण्डार  था  ;

 क्या  अखबारी  कागज  के  ग्रा यात  लिये  इंडेन्ट  देने  असाधारण  विलम्ब  किया

 गया  था  ;

 क्या  ग्रखबारी  कागज़  सम्बन्धी  रजिस्ट्रार  ने  अ्रखबारी  कागज  के  आयात  के  भ्रघधिक

 बीजक  के  आरोपों  की  जाँच  की  है  ;  शौर

 कया  राने  समय  प्रभारी  कागज  की  सप्लाई  में  कोई  संकट  उत्पन्न  होगा  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपसंत्री  ए०  ato  :  जी  हां  ।  गत  छु
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 सप्ताहों  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  देश  के  विभिनन  केन्द्रों  में  स्टाक  में  4337  मे ०

 टन  से  भी  अधिक  प्रभारी  कागजਂ  जिसमें  पे  3295  मे०  टन  बेच  दिया  गया  कौर  1042

 मे०  टन  शेष  बच  गया  था  ।

 ate  जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  1870-71  में  राज्य  व्यापार  निगम
 ने  1,50,  75  मे०  टन  की  कुल

 मात्रा  के  रादेश  दिये  थे  कौर  अगस्त  1971  के  प्रथम  सप्ताह  से  खेपें  पानी  शुरू  हो  जायेंगी

 नेफा  मिल  से  अखबारी  कागज  की  सामान्य  पूर्ति  भी  समाचारपत्रों  को
 उपलब्ध  होगी  |

 चुनना  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  डिब्रूगढ़  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  साथ  मिलाने  के

 faa  ara

 5435,  श्री  रोबिन  ककोटी  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चाबुक  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  सीधे  डिब्रूगढ़  टेलीफोन  एक्सचेंज  से  जोड़ने

 बारे  में  सरकार  को  पूर्वी  श्रीराम  वाणिज्य  संघ  तथा  लखीमपुर  जिले  के चाबुद्ा  क्षेत्र
 के

 से  कोई  भ्र भ्या वेदन  प्राप्त  sar  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 संचार  मंत्रो  हेमवती  नंदन  :  जी  हां  ।
 शिलांग  के  पोस्टमास्टर

 जनरल  के  पास  इस  विषय  में  डिब्रूगढ़  की  पूर्वी  असम  हम्स  श्राफ  कामर्स  की  ओर  से  एक

 वेदन  प्राप्त  gars  ।

 मामले  की  जांच  गई  थी  ।  चूकि  दोनों  स्थानों  के  बीच  चल  रहे  ट्रक  परियात

 के  श्राघार  पर  चौबा  ate  fears  के  बीच  सीधा  सम्यक  स्थापित  करने  का  औचित्य  सिद्ध  नहीं

 इसलिए  पोस्टमास्टर  दिलाने  ने  पार्टी  को  तदनुसार  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 सांख्यिकीय  विभाग  में  सलेक्शन  पदों  का  नान-सौदान  पदों  में  परिवर्तन

 5436.  श्री  छत्रपति  श्रम्बेदा  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 1968  के  ग्रह  मन्त्रालय  के  को  wo  संख्या  एस०

 टी०  टी०  में  पदोन्नति  द्वारा  तृतीय  तथा  aged  श्रेणी  के  भरे  जाने  वाले  रिक्त  सलेक्शन

 पदों  में  अ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  के  लिए  आरक्षण  की

 व्यवस्था  है  ;

 क्या  इस  परिपत्र  के  जारी  होने  के  बाद  सांख्यिकी  विभाग  ने  केन्द्रीय  सांख्यिकी

 संगठन  में  जूनियर  इन्वेस्टिगेशन  के  पद  को  तथा  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वोक्षण  सगठन  में  शझ्रस्सिटेंट

 सुपरिटेंडेंट  के  पद  को  सलेक्शन  पद  से  aa  सलेक्शन  पद  कर  दिया  गया  at

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  शौर  पदोन्नति  में  आरक्षण  को  सुनिश्चित  करने

 हेतु  जैसा  कि  उपरोक्त  परिपत्र  में  दिया  गया  सरकार  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का
 विचार  है  ?
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 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  गृह  मत्री  तथा  सुचना  ale  प्रसारण  मंत्री

 इंदिरा  :  ग्रह  मंत्रालय के  इस  कार्यालय  ज्ञापन  में  तृतीय  श्रेणी  और  चतुर्थ श्र  णी

 के  पदों  में  ऐसे  प्रेतों  ake  सेवाओं  में  जिनमें  कि  सीधी  भर्ती  पचास  प्रतिशत  से  श्रमिक  न  चयन

 द्वारा  पदोन्नतियों  में  अनुसूचित  जातियों  ate  अ्रनुसुचित  जन-जातियों  के  लिए  रिक्त  स्थानों  के

 कुछ  शभ्रनुपात  पर  पदोन्नति  के  आरक्षण  की  व्यवस्था  है  ।

 जी  ही

 सांख्यिकी  विभाग  में  इस  प्रकार  के  gat  के  पदों  का  श्रप्रवरण पदों  के  रूप  में

 पु नव रगो करण  पहले  ही  मान  लिया  गया  था  wit  उसके  बाद  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  में  कनिष्ठ

 अन्वेषक  ae  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  में  सहायक  अधीक्षक  पद  भी  अप्रकरण  पद  मान

 लिये  जाने  के  लिए  आवेदनपत्र  प्राप्त  हुए  ।  इस  स्थिति  ate  इन  पदों  कें  कार्यों  र  जिम्मेदारियों

 ने  स्वरूप  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनका  भी  श्रप्रवरण  पदों  के  रूप  में  वर्गीकरण  किया

 गया है  ।

 उपर्यक्त भाग  में  निर्दिष्ट  कार्यालय  ज्ञापन  के  योग्यता  की  शतं  सहित

 वरिष्ठता  के  अ्राघार  पर  पदोन्नति  द्वारा  की  जाने  वाली  नियुक्तियों  में  अनुसूचित  जातियों  ate

 भ्रतुपूचित  जनजातियों  के  लिए  रिक्त  स्थानों  के  भ्रारक्षण  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  |

 डाला  इंडिया  में  टायरों  का  उत्पादन  तथा  निर्यात

 5437,  श्री  सोम चंद  सोलंकी  :
 क्या  बिदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 डनलप  इण्डिया  द्वारा  कितने  किस्म  के  टायरों  का  उत्पादन  किया  जाता  है  ate

 उनका  कुल  अलग-ग्रहण  उत्पादन  कितना  है  ;

 क्या  डनलप  इण्डिया  टायर  सम्बन्धी  देश  की  श्रावश्य  कत  sty  को  पूरा  करने  का

 संकल्प  करेगी  ;

 डाला  इण्डिया  द्वारा  प्रत्येक  as  प्रत्येक  देश  को  fra>  टायर
 का  टायर  नि iq  ata  किये  जाते

 हैं  क  भ्र ौर

 निर्यात  द्वारा  कितनी  विदेशी  मुद्रा  कमाई  जा  रही  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  ए०  सी०  :  से  वाणिज्यिक

 जानकारी  तथा  श्रंकसंकलन  का  कलकत्ता  जो  कि  रोकने  प्राप्त  करने  का  मुख्य  स्रोत

 प्रत्येक  फर्म  के  ्रलग-ग्रलग  निर्यात  सम्बन्धी  आंकड़े  नहीं  रखता  ।

 सुती  art  का  निर्यात

 5438.  श्री  सोमचंद  सोलंकी  :  क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कौन-कौन  से  देश  भारतीय  सूती  धागे  का  आयात  करते  हैं  ate  1970  में  कुल

 कितने  मूल्य
 का  सूती  घागा  निर्यात  किया  गया  ;  कौर
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 हमारे  सुती  कपड़े  के  मुख्य  माकिट  कौन-कौन  से  न हैं
 ae

 किन  देशों  में  हमारे  धागे

 की  अब  मुख्य  सर्किट  नहीं  रही  है  ?

 व्यापार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  vo  सी०  :  वर्ष

 1970  के  दौरान  सूती  धागे  के  निर्यात  कुल  2687.6  लाख  रु०  के  हुए  जब  कि  1969  के  ates

 2373.8  लाख  रु०  के  निर्यात  हुए  थे  ।  मुख्य  देश  बर्मा  सयुक्त

 अरब  यूगोस्लाविया  तथा  चेकोस्लोवाकिया  थे  ।  इस  ay  विभिन्‍न  कारणों  से

 श्रीलंका  तथा  संयुक्त  अरब  गणराज्य  को  area  ant  के  निर्यातों में में  गिरावट  आई  है  ।  वे

 कारण  हैं  रुई  की  अपर्याप्त  पूरी  तथा  ऊंची  कीमतें  झ्र  संयुक्त  अरबर  उारਂ

 राज्य  तथा  बर्मा  जसे  कुछ  आयात्रकर्ता  देशों  के  सामने  arg  मुद्रा  सम्बन्धी  कठिनाइयां  |

 बने  बनाये  gat  कपड़ों  का  निर्यात

 5439.  श्री  सोम चंद  सोलंकी  :  क्या  बिदेश  व्यापार  मन्त्री  ag  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  विभिन्‍न  देखों  को  बने  बनाये  किन-क्रीन  मुख्य  सूती  कपड़ों  at  नियति  feat

 जा  रहा  है  ;  शौर

 किन-किन  देशों  में  इनकी  मांग  दिन  प्रति  दिन  बढ़  रही है
 ?

 fate  हयादार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  जित  बने  बनाये  कपड़ों

 का  निर्यात  किया  जाता  वे  हैं  :  पजामा  महिलायें  की  ड्

 महिलाओं  के  फैशन  परिधान  झभौद्योगिक  वस्त्र  ।

 बने  बनाये  कपड़ों  की  मांग  पश्चिमी

 सं  ०  Wo  अमरीका  तथा  करना डा  as  रही  है  ।

 कपड़ा  बनाने  वाली  मशीनों  का  श्रायात/निर्यात

 5440.  थी  सोमचंद  सोलंकी :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे

 किः

 करना  बनाने  वाली  महीनों  का  निर्यात  frat  cat  को  किया  जा  रहा  है  शौर  निर्यात

 से  क्रि तनी  ध्रनरादि  कमाई  गई  है  ;

 कपड़ा  बनाने  की  कौन-क्यो  ससी  सीनों  क़रा  कभी
 भी  यात  किसा  ज़ा  रहा  है

 कौर

 यदि  तो  हमारा  देश  विंदेशीं  से  इन  महीनों  का  आयात  कब  बन्द  करेगा  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  सी ०  :  वर्ष  1969-70  ग्रोवर

 अप्रैल  से  1970  के  दौरान  कपड़ा  बनाने  वाली  मशीनों  के  निर्यात  का  देशवार  ब्यौरा
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 निम्नलिखित  है

 रु०  में  )

 तिक  दि

 £969-7¢  अप्रैल-दिसम्बर  1970

 (Ce  seer  ह

 2.70

 20.04  3.43

 31.10 जमीन  लोकतंत्रीय

 गणराज्य

 घाना  3.01  1.19

 इण्डोनेशिया  1.2  ह  5.49

 चेकोस्लोवाकिया  35.96

 कीनिया  1.06  1.68

 जोड़न  14.41

 नाइजीरिया  1.53  2.57

 संयुक्त गणराज्य  23233  2.  1.27

 सिनकना सीरिया  39

 थाइलेंड  13.64

 मलयेशिया  3.25

 अन्य  2.69  1.26

 ee ee  नट Pty

 योग  346.04  271.17

 लिजे  entails  Sahoo

 इसके  भ्र लावा
 उपयु  क्त  दोनों  अवधियों  के  दौरान  क्रिया  225.91  लाख  रु०  तथा

 251.79  लाख  रु०  मुल्य  का  सामान तथा  सहायक  सामान का  भी  निर्यात  किया  गया  |

 (@)  वस्त्र  उद्योग  द्वारा  अपेक्षित  ग्रधिकांश  महीनों  का  निर्माण  देश  में  ही  होता  है  ।  शेष

 के  आयात  कीं  agate  प्रति  वर्ष  घीर्षित  यात  व्यापार
 नियंत्रण  नीति

 के  उपबन्धों  के  अनुसार

 दी  जाती है  ।

 कपड़ा  बनाने  वाली  मशीनों  की  जिंन  चोरों  का  इस  समय  आयात  किया  रहा

 है  उनका  उत्पादन  करने  के  लिये  प्रत्येक  प्रयत्न  किया  जा  रहा  इनको  उत्पादनਂ  देश

 की  श्रान्त
 ग्रोवर  निर्यात  समा qed

 ८6.21 ree  निर्भर
 करता  है  जिससे  देश  में  उनका  उत्पादन

 लालपुर  ढंग  से  हो  सके
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 ग्रा काश वाशी
 के  aa  केन्द्र  में  फार्म

 तथा  होम  यूनिटों  की  स्थापना

 5  41.  श्री  ईश्वर  रेड्डी
 :  सुचना  शौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 श्राकादवाणी  के  कितने  तथा  कौन-कौन  से  केन्द्रों  में
 1971-72  में  नये  फार्म  तथा

 होम  यूनिट  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 इस  प्रस्ताव  पर  1971-72  में  कितना  घन  व्यय  किया  जायेगा  ;

 प्रस्ताव  की  फ़ियान्विति  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  कौर

 ये  युनिट  कब  तक  काम  करना  आरम्भ  कर

 सुचना  शोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नन्दिनी  :

 अर्थात  कुप्पा

 तथा  रांची  ।

 6,74,000  रुपये  |

 स्टाफ  भर्ती  करने  तथा  गाड़ियां  प्राप्त  करने  के  लिए  कार्रवाई  हो  रही  है  ।

 उम्मीद  है  ये  यूनिटें  अगले
 6

 मास  के  भ्रमर  चालु  हो  जाएंगी  |

 शकादावारणी  के  कडापा  केन्द्र  की  प्रगति

 5442.  श्री  रेड्डी  :  क्या  सुचना  ake  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  श्राकादावाणी  के  कुडापा  केन्द्र  में  स्टूडियो  की  स्थापना  के  लिए  कितनी  धनराशि

 मंजूर की  गई  है  ;

 इस  सम्बन्ध  में  जब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  प्रौढ़

 धीमी  प्रगति  के  यदि  कोई  कारा  तो  वे  कया  हैं  ?

 सुचना  alt  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नन्दिनी  :  चौथी

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कुडप्पा  में  एक  स्थायी  स्टूडियो  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  |

 कौर  प्रदान  नहीं  उठते  ।

 हल्दी  के  निर्यात  में  कमी

 5443.  श्री  ईश्वर  रेडडी  :  क्या  बिदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  वर्षों  की  तुलना  में  1971-72  में  हल्दी  का  निर्यात  बहुत  कम  हो  गया  है  |

 हल्दी  आयात  करने  वाले  देशों  के  नाम  क्या  हैं  अर  1970-71  में  प्रत्येक  देश  ने

 कितनी  हल्दी  का  आयात  किया  ;

 क्या  इस  ag  हल्दी  के  मूल्यों  में  कमी  आयात  करने  वाले  तहों Qxtl  द्वारा  मांग  में  कमी  के

 कारण  है  अथवा  हल्दी  से  प्रतियोगिता  के  कारण  है  ;  कौर
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 (a)  क्या  निर्यात  को  बढ़ाने  तथा  मूल्यों  को  स्थिर  करने  के  लिए  हल्दी  का  व्यापार  राज्य

 व्यापार  निगम  को  सौंपने  का  कोई  प्रस्ताव है  ?

 बिदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  ato  :  जी  नहीं  ।

 ag  1970-71  के  दौरान
 साठ

 से  भी  अधिक  देशों  ने  367.5  लाख  रु०  मुल्य  की

 लगभग  10,62'
 मे०  टन  हल्दी  का  किया

 ।
 श्री  संयुक्त  राज्य

 इथोपिया  तथा  मोरक्को  प्रमुख  देश  थे  ।

 कीमत  में  गिरावट  मांग  की  कमी  के  कारण  नहीं  आई  है  अपितु  ऐसा  कहा  जाता  है

 कि  यह  गिरावट  उत्पादन  में  असाधारण  वृद्धि  के  कारण  arg  है  ।

 जी
 नहीं

 ।

 मद्रास  कौर  बम्बई  के  dla  संचार  तंत्र  का  उचित  रखरखाव

 5444.  श्री  ईश्वर  रेडडी :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे टि

 क्या  बरास्ता  बंगलौर  मद्रास  कौर  बम्बई  के  बीच  कोएक्शियल  तारों  द्वारा  सम्यक

 स्थापित  होने  के  बाद  मद्रास  कौर  बम्बई  के  बीच  बरास्ता  कड़पा  गुप्टिल  तौर  अडौनी  संचार  तंत्र

 के  रखरखाव  में  ढील  आ  गई  है

 क्या  इस  के
 फलस्वरूप

 भ्राँध्र  क्षेत्र  में
 टेलीफोनों  के

 खाने  जाने  पर  प्रतिकूल प्रभाव

 पड़ा है  ;

 यदि  तो  बरास्ता  कड़पा  गुप्टिल  और  अडोनी  मद्रास  और  बम्बई  मार्ग  में  सुघार

 लान  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  उपाय  करने  का  है
 ?

 संचार  मंत्रो  हेमवती  नन्दन
 :

 जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  को  योजना  के  श्रन्तगंत  भारतीयों  को  शिक्षण

 5445.  श्री  देवेश  सिह  गरचा  :  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  ने  विकासशील  देशों  में  विदेश  व्यापार  सम्बन्धी

 व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  देने  हेतु  कोई  व्यापक  योजना  बनाई  है  जिससे  उनके  निर्यात  dada  प्रयासों

 को  बढ़ावा  मिल  सके

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ,
 कौर

 भारत  से  क्लीन  लोगों  द्वारा  इस  योजना  में  भाग  लिये  जाने  की  सम्भावना

 बिदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  सो
 ०

 :
 जी  at

 प्रस्तावित  प्रशिक्षण  पाद्यक्रमों/गोष्ठियों  का  स्वरूप  अन्तः  क्षेत्रीय  होगा  जिनमें
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 लगभग  ऐसे  चार  देशों  से  उम्मीदवारों  ay  आमंत्रित  किया  जायेगा  जिनका  निर्यात  सेवाओं  में

 विकास  का  स्तर  बराबर  का  सा  होगा  |  विकासशील  देशों  की  निर्यात  संवर्धन  संस्थाओं  के  शिक्षकों

 के  लिए एक  saa  संगठित  करने  का  भी  विचार  है  ।

 अभी  मालूम  नहीं  है  ।

 सहायकों  को  वरिष्ठता  की  पुनरीक्षण

 5446.  श्री  मुहम्मद  शरीफ
 :

 क्या  सुचना  ate  प्रसारण  मन्त्री  अपने  मंत्रालय  में  सहायकों

 की  वरिष्ठता  के  बारे  में  28  1969  के  झरता  रोहित  प्रश्न  संख्या  5106  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  14  1971  की  मंत्रिमंडलीय  सचिवालय  की  अधिसूचनाਂ  संख्या

 1/3/69  सी०  एस०  को  देखते  हुए  सहायकों  की  वरिष्ठता  का  पुनरीक्षण  कर  दिया

 गया है  ;  कौर

 क्या  वरिष्ठता  सूची  के  पुनरीक्षण  के  बारे
 में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  था  कौर

 यदि  तों  इस  बारे  में  सरकार  नें  कया  कार्यवाही  कीं  है
 *

 सुचना  अर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नन्दिनी  सत्पथी )
 नहीं  ।

 अधिसूचना  संख्या
 एस०  (1)  तारीख  14  1971  में  सहायकों की  उनके

 अपने-अपने  संवर्गों  में  पारस्परिक  वरिष्ठता  का  पुनरीक्षण  करने  के  बारे  में  कुछ  नहीं  ।

 हां  ।  उपयुक्त  उत्तर
 ही  भेज  दिया  जायेगा

 गंगाघाट  में  परमाणु  भटटीं  की  स्थापना

 5447,  शी  दिनेश  सिह  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  परमाणु  शक्ति  विभाग  ने  गंगाघाटी  में  दो  परमार  पटि्टयां  स्थापित  करने  की

 एक  योजना  सरकार  को  प्रस्तुत  की
 है  ताकि  नलकूपों  को  बिजली  दीं  जा  सकें

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  et और

 परियोजना  में  अनुमानतः  कितनी  लागत  आयेगी  कौर  इसके  पुरा  होने  में  कितना

 समय  लगेगा

 प्रधान  ऊर्जा  गृह  मंत्रो  ate  प्रसारण  मंत्री

 मन्दिरा  गाँधी  फ़रमा रण  बिजली  पर  आधारित  कृषि  उद्योग  सम्मिश्रों  की  उपयोगिता

 पता  लगाने  के  उद्देश्य  से  परमार  ऊर्जा  विभाग  ने  जिस  कार्यकारी  वर्ग  की  नियुक्ति  की  उसने

 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।  वर्ग  द्वारा  अध्ययन  की  गई  परियोजनाओं  .  एक  परियोजना

 गंगा  के  मदान  में  कृषि  उद्योग  सीमित  की  स्थापना  के  बारे  में  है  ।  इस  सम्मिश्र  में  1200  मेगावाट

 क्षमता  का  एक  परमार  बिजलीघर  होगा  जिसमें  उत्पादित  बिजली  का  एक  भाग  नलकूपों  को

 चलाने  के  काम  लाया  जायेगा  ।  इंस  परियोजना  का  अध्ययन  विस्तृत  रूप  से  कियां  जा  रही  है  |

 और  इस  परियोजना  पर  होतेਂ  वाला
 ग्रुप  नित  व्ययਂ  तथा  परि थी जना  के

 मुख्य
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 नशा स्‍केशाााा्तलाय उद्स्म  ऊर्जा  विभाश  के  1970-71  के  ब्राजील  1  aR भरण  के के  चौथे  कृषि  उद्योग  सीमित

 की  स्थापना  से  सम्बन्धित  नामक  अध्याय  में  fea  गये  हैं  विश्वास  की  विधिक  रिपोर्ट

 संसद  के  सभी  सदस्यों  को  वितरित  कर  दी  गई  है  ।

 सोमा  सुरक्षा  बल  लथा  केन्द्रीय  रिज  पुलिस  को  मुकदमा  चलाने  करो  शक्तियां

 5448.  sitter  fee  रवा  :  कया  गृह  मन्त्री  बह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सीमा  सुरक्षा  बल  तथा  केन्द्रीय  पुलिस  जैसे  केन्द्रीय  बलों  को  ऐसी  शक्तियां  देने

 की  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  है  जिससे  ag  बल  केन्द्रीय  क्रानूबों  के  अ्रन्तगंत  अपराघ

 करने  बालों  के  विरुद्ध  मुकदमा  चला  सक
 ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  बया  है
 ?

 शाह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शा  चन्द्र  :  म ंगौर
 सीमा  सुरक्षा

 बल  1968  की  घारा  139  पहले  ही  सीमा  सुरक्षा  बल  के  कर्मचारियों  को  भारत  की

 aaa  क ेसाथ  लगे  त्रों  की  निश्चित  स्थानीय  सीमाओं  मैं  अ्रपराधों  को  रोकने  के  लिये  ऐसे

 गपराघों  को  करने  बाले  व्यवसायों  की  गिरफ्तारी  के  अधिकार  प्रदान  करती  है  ।  सरकार  ऐसे

 fara  बनाने  के  get  पर  विवार  कर  रही  है  ताकि  केन्द्रीय  एजेंसियां  ऐसे  अपराधों  की

 पड़ताल  हाथ  में  ले  सकें  तथा  ऐसे  areal  के  करने  में  भ्रन्तगंस्त  होने  वाले  संदिग्ध  व्यक्तियों

 पर  मुक़दमा  चला  सक  |

 awl  sere  में  शना  को  टुकड़ी  द्वारा  भारतीय  साम्यवादी  दल

 के  का्यकर्ताश्रों  को  पीटा  जाता

 5449.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  गृह  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 का

 ध्यान  इस  बात की  ae  दिलाया  ग़म है  कि  7  श्रीफल  1971

 की  रात  को  सेना  की  एक  बड़ी  ट्रक ड़ी  पश्चिमी  बंगाल  के  बर्दवान  जिले  में
 रुप-ना  रायपुर

 स्टेशन  स्थित
 केस  एम्पलाइज  शर  भारतीय  साम्यवादी

 दल  के  स्थानीय  कार्यालय  में  दाखिल  हुई  थी  और  उसने  फर्नीचर  तथा  अन्य  सामान  तोड़-फोड़

 दिया  था  कौर  तलाशी  का  नाम  लेकर  कार्यकर्ताओं  को  पिता  कौर

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनरावृति  की  रोकने  के  लिये  सरकार  का

 क्या  कार्यवाही  करने  का  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सूचना

 के  भ्रनुसार  एक़  पुलिस  दल  ने  7-8  1971  को  निश्चित  मामलों  में  अपेक्षित  फरार  दोषी

 व्यक्तियों  की  गिरफ्तारी  के  उद्देश्य  से  तथा  विस्फोटक  हथियार  तथा  गोला  बारूद  बरामद

 करने  के  किये  हिन्दुस्तानी  केस  रेजिडेंशियल  रुप्रतारामरशप्ुर  तथा  रामपुर  कैम्प

 नं०  11  की  तलाशी  ली  थी  ।  aaa  करने  वाली  पार्टी  को  सैनिक  सहायता  भी  उपलब्ध  कराईं

 गई  थी  ।  यह  ae  नहीं  है  कि  फ़र्तीसिर  तथा  अनस  वस्तुप्नों  को
 क्षति  पहुंची  पुलिस  द्वारा

 किसी  afer  की  सजा  ।  यूनियन
 के  प्रतिष्ठित  सदस्य  तथा  स्थानीय  भारतीय  साम्यवादी
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 दल  के  प्रतिनिधि  भी  तलाशी  के  समय  उपस्थित  थे  कौर  उन्होंने  दुर्व्यवहार
 की

 कोई  शिकायत  नहीं  की  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 श्री  तारिक  seit  द्वारा  विध्वंसक  कार्यवाहियों  में  माग  लेने  का  कथित  आरोप

 5450.  श्री  एस०  एस०  महापात्र :
 थी  नुग्धत्ली  शिवप्पा  :

 श्री  विश्वनाथ  भुनभुन वाला
 :

 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  श्री  तारिक  चली  हाल  ही  में  वैघ  यात्रा  पत्रों  के

 बिना  विदेश  से  कलकत्ता  ;

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  कलकत्ता  में  अपने  ठहरने  की

 अवघि  के  दौरान  उसने  तोड़-फोड़  ake  भ्रन्तर्रा्रीय  कार्यवाहियों  में  भाग  लिया  जिनसे  राज्य  की

 सुरक्षा  को  खतरा  था  और  उन्हें  सीमान्त  क्षेत्र  के  बहुत  बड़े  प्रदेश  में  स्वतंत्र  रूप  से  घूमने  की  भी

 gata  दी  गई  थी  ;  और

 क्या  इस  बारे  में  सरकार  ने  कोई  जांच  की  है  और  यदि  हां  तो  उसके  परिणाम

 तकले  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  अब  तक  की  गई

 पूछताछ  से  मालूम  होता  है  कि  श्री  तारिक  अली  1971  में  yo  कर  भारत  आया  था  |

 बताया  गया  है  कि  उसने  एक  कल्पित  नाम  से  और  जाली  पासपोर्ट  पर  यात्रा  की  ।  वहू

 वादी  दलों  समेत  कुछ  दलों  के  सदस्यों  से  मिलने  के  पश्चात  भारत  से  चला  गया  ।  और  अधिक

 पूछताछ  अभी  चल  रही  है  ।

 Prevention  of  defections  in  Legislatures

 5451.  Shri  Jagannath  Mishra  :

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  States  which  have  communicated  their  opinion  on  the  proposed

 draft  Bill  for  preventing  defections  ;

 (b)  whether  the  opinion  expressed  by  different  States  vary  in  this  regard  ;

 (c)  the  number  of  political  parties  which  have  demanded  enactment  of  anti-defection
 law  ;  and

 (a)  whether  the  Election  Commission  has  also  given  any  recommendation  in  this

 regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  K.  C.  Pant)  :  (a)  and  (b).
 A  report  of  the  Committee  on  defections  had  been  circulated  to  State  Governments  for
 their  comments.  It  has  now  also  been  decided  to  seek  the  comments  of  the  Chief  Ministers
 of  States  on  the  legislative  proposals  to  give  effect  to  the  recommendations  of  the  Commi-

 States.
 ttee  on  Defections  and  the  draft  Bills  are  accordingly  being  sent  to  the  Chief  Ministers  of
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 (¢)  Almost  all  political  parties  have  demanded  enactment  of  legislation  to  check

 defections,  though  they  differ  on  the  contents  of  such  legislation.

 (d)  No,  Sir.

 दिल्‍ली  नगर  निगम  की  सांविधिक  समितियों  में  गर-सरकारी  प्रतिनिधियों

 को  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 5452.  थ्री  एम०  एम०  हाशिम :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  नगर  निगम  1957  के  ata  सांविधिक  समितियों  में

 गैर-सरकारी  प्रतिनिधित्व  बढ़ाने  के  मामले  को  तब  दिल्‍ली  के  उप-राज्यपाल  ने  केन्द्रीय  सरकार

 को  निर्देशित  क्रिया  जब  विधि  विभाग  ने  इस  सम्बन्ध  में  कानूनी  अड़चनें  पाटी  हैं  ;  और

 यदि  हां  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 qe  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  कौर  दिल्‍ली  प्रशासन

 ने  9  1971  को  सरकार  को  इस  प्रइन  पर  कि  क्या  दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम  की  धारा

 50(1)  के  भ्रन्तगंत  गठित  दिल्‍ली  नगर  निगम  की  तीन  सांविधिक  समितियों  के  गैर-सरकारी

 प्रतिनिधियों  की  संख्या  चार  से  बढ़ाकर  पांच  की  जा  सकती  निर्देशित  किया  था  ।  सरकार

 को  सलाह  दी  गई  थी  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  प्रीमियम  की  घारा  50(5)  के  अन्तर्गत

 सरकारी  प्रतिनिधियों  की  विषम  संख्या  की  व्यवस्था  नहीं  है  ate  दिल्ली  प्रशासन  को  तदनुसार

 सुचित  कर  दिया  गया  था  ।

 देश  में  बंगला  देश  के  दारीयों  के  निरन्तर  आगमन  के  कारण  सीपा  बन्द  करना

 5453.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सिंधी  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगला  देश  के  शरणार्थियों  की  संख्या  के  उस  स्तर  पर  पहुँच  जाने  की  स्थिति  में

 जबकि  ate  अधिक  लोगों  को  प्रत्य  देना  सम्भव  नहीं  होगा  सरकार  का  sar  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ;

 क्या  शराबियों  कौर  अरन्य  श्रवाद्धित  तत्वों  के  निरन्तर  श्रागमन  को  देखते  हुए
 सरकार  सीमा  बन्द  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  ग्रोवर  मानवता  के  नाते

 बंगला  देश  से  करायें
 जियों  के  प्रवेश  की  जिन्हें  पाकिस्तानी  सेना  की  कर्ताओं  के

 कारण  उनके  घरों  से  खदेड़  दिया  गया  सरकार  के  लिए  सम्भव  नहीं  सरकार  को  इस

 बात  का  ज्ञान  है  कि  इन  लोगों  को  आश्रय  तथा  दूसरी  मूल  सुविधाओं  को  प्रदान  करने  से

 हमारे  संसाधनों  पर  बहुत  दबाव  पड़ेगा  झर  इस  प्रकार  सरकार  उत्सुक  है  कि  इन  wart  लाखों

 लोगों  को  अपने  घरों  को  लौटने  के  लिए  बंगला  देश  में  परिस्थितियां  बनाई  जायें  ।

 जमन  जनवादी  गरणतत्र  के  साथ  यापार

 544.  थी  भोगेन्द्र का  :  कया  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत

 तीन  वर्षों  में  भारत  और  जर्मन  जनवादी  गणतंत्र  के  बीच  व्यापार  में  वास्तव  में  कितनी  प्रगति
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 Suly

 21,  197

 faze  ठ स्वा न
 TT  ी

 र  मन्त्रालय  में
 उप-मन्त्र  Uo  ato  जाज॑  ):  अपेक्षित  जानकारी

 निम्नोक्त  प्रकार  है  :

 TT¢  Bo
 उन्स

 वि  ee eee

 1968  1969  1970

 गगन न वकार धक कल ला  rer re  coon  sec

 जमीन  लोकतंत्रीय  गणराज्य

 से  भारत  में  आयात  22.498  22.280  21.427

 जमीन  लोकतंत्रीय  गणराज्य

 711 को  भारत  से  निर्यात  20.897  19.  ८  /  ६४  22.347
 a  ह

 व्याप।र  परिणाम  43.395  41  550  43.774
 क  on  ne

 भारत  में  पाकिस्तान  की  चल  सम्पत्ति  का  निपटान

 5455.  श्री  विश्वनाथ  भु  भुनवाता  :  क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  पाकिस्तान  की  भारत  में  कोई  अचल  सम्पत्ति  है  ;  कौर

 यदि  हां  तो  उसके  उपयोग/निपटान  के  सम्बन्ध  में  क्या
 कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 fata  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  सी०  :  att  जी

 पाकिस्तानी  रसिकों  की  भारत  स्थित  संभी  अचल  सम्पत्तियां  965  में  हुए

 पाकिस्तान  dad  के  साथ  भारत  के  शत्रु  सम्पत्ति  अभिरक्षक  में  निहित  कर  दी  गयी  थीं  ऑर  वे

 प्रभी  तक  अभिरक्षक  के  पास  निहित  हैं  ।

 ट्रावनकोर-कोचीन  केमिकल्स  उद्योग  केरल  के  का  श्रायात

 5456.  श्री  एम०  Fo  कृष्णन :  बया  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  ट्रावनकोर  र-कोचीन  केमिकल्स  उद्योग  केरल  ने  के"द्रीय  सरकार

 से  रेक्टीफायर  का  विदेश  से  आयात  करने  का  aqua  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ;  कौर

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं
 की  गई  है  तो  उसके  क्या  कारा हैं  ;

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  go  ato
 :  जी  हां  ।

 फ्  ने  पू  जगत  माल  सम्बन्धी  आवेदनपत्र  पुरे  ब्यौरे  सहित  नहीं  भेजा  है  और  न

 ही  उसमें  पू  जीगत  उपस्कर  सम्बन्धी  अपनी  आवश्यकताओं  का  विज्ञापन  नियमानुसार

 as
 जेल

 में  दिया  है
 ।

 फर्म  द्वारा  विज्ञापन  फ़ियाविधि  पूरी  कर  लिये  जाने  के  पहचान  ak

 ि
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 विज्ञापन  पर  प्राप्त  उत्तरों  के  सन्दर्भ  में  रेक्टीफाय  र  के  aa  की
 म्रनुमति

 देने  के  प्रश्न  पर

 र्थ्य  किया  जायेगा  |

 पेट्रोलियम  रसायन  मन्त्री  द्वारा  केरल  सरकार  के  उद्योग  मन्त्री  को  इन  कमियों

 से  अवगत  करा  दिया  गया  है  और  यह  सलाह  भी  दी  गयी  है  कि  फर्मे  को  रेक्टीफायर  प्राप्त  करने

 के  लिए  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  भोपाल  के  साथ  पहले  सम्पर्क  स्थापित  करना  चाहिए  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 Use  of  Hindi  in  official  work

 5457.  Shri  Pratap  Singh  Negi  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  39  Members  of  Parliament  have  given  a  memorandum  to  the  Prime

 Minister  regarding  pitiable  condition  of  Hindi  in  official  work  and  have  requested  her  to

 improve  the  situation  ;

 (b)  if  so,  the  main  demands  contained  therein  ;  and

 (c)  whether  out  of  the  provision  of  Rupees  5  crores  made,  only  20  lakhs  of  rupees
 have  been  spent  on  Hindi  work  ;

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor  ;

 (e)  whether  Government  propose  to  enquire  into  this  state  of  affairs  to  ensure  that

 there  is  no  bottleneck  in  the  way  of  Hindi’s  place  as  official  language  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Dept  of  Personnel

 (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :  (a)  Yes,  Sir.  (55  Members.  have  given  the  memorandum).

 (b)  A  statement  giving  the  information  is  annexed.

 (c)  to  (e).  Information  is  being  collected  from  the  concerned  Ministries/Depart-
 ments  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Statement

 ना  «  oe  नरक जफा as  ve

 5.  No  Main  Demands  Concerned  Ministry

 /Department

 2  3
 ह  बना  CI  OER,  SD

 In  every  Ministry,  Hindi  Officers  and  Home  Affairs
 Hindi  staff  should  be  appointed  and  they
 should  be  placed  under  the  charge  of
 Senior  Officers  having  interest  in  Hindi.

 -do- Hindi  Officers  have  been  .appointed  ina
 few  Ministries  and  action  should  be
 taken  to  appoint  such  Officers  in  other
 Ministries.

 The  services  of  Hindi  Officers  and  Hindi  -do-

 staff  are  not  being  properly  utilised  in

 many  Ministries.

 Position  regarding  issue  of  Press  releases  Information  &

 in  respect  of  Technical  subjects  is  not  Broadcasting

 satisfactory,  No  Information  Officers  has

 been  provided  in  any  Miaistry  to  handle
 this  work  with  the  result  that  mews  itmes
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 1  2

 on  technical  snbjects  are  deficient  in

 the  news  papers,  Technical  New  Service
 in  Hindi  should  be  introduced  at  least  in
 the  following  Ministries

 (i)  Defence.

 (ii)  Department  of  Science  &  Technology.

 (iii)  Agriculture,

 (iv)  Education  &  Social  Welfare.

 (v)  Industrial  Development.

 (vi)  Petroleum  &  Chemicals,

 (vii)  Law  &  Justice,

 The  books  brought  out  in  English  by  Education  &

 National  Book  Trust,  Sahitya  Akademi  Social  Welfare.

 Council and  National  of  Educational

 Research  &  Training  should  be  translated

 and  published  in  Hindi  as  well.

 The  Commission  for  Scientific  and  Techni-  -do-
 cal  Terminology  and  Central  Hindi  Direc

 torate  should  be  re-organised  as  per  recom-
 mendations  of  the  Kothari  Committee.  The

 report  submitted  by  the  Kothari  Committee

 has  not  so  far  been  implemented.

 The  work  relating  to  the  production  Agriculture.
 of  literature  in  Hindi  in  the  Ministry
 of  Agriculture  which  is  at  present  being
 done  in  three  different

 Departments  should

 be  organised  into  one  Department  under

 the  guidance  of  Prof.  Sher  Singh,  the

 Minister  of  State  for  Agriculture.

 The  entire  work  relating  to  Hindi  Department  of

 in  the  5.  R.,  should  be  entrusted  to  Science  &
 one  department  under  the  overall  charge  Technology.
 of  Chief  editor.  The  work  relating  to  Hindi
 Translation  and  _  _  publications  in  the

 5.  R.  is  unsatisfactory,  The  recom-

 mendations  of  the  Committee  headed  by
 Dr.  Balasubramaniam  have  not  been

 implemented.

 Necessary  steps  should  be  taken  to  remove  Law  &  Justice.
 the  hold  up  in  the  work  being  done  in  the

 Ministry.
 1  the 0  With  a  view  to  making  people  Defence.

 living  in  the  Hindi  speaking  areas

 alert  for  the  defence  of  the  country,
 all  the  literature  which  is  now  being
 published  in  English  for  the  use  of
 the  people  should  be  published  in  Hindj.
 also.
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 fata  पुलिस  स्थापना  के  सब-इन्सपैक्टर  सिडनी  काल्स  के  गुम  होने  के  बारे

 में  केन्द्रीय  जाँच  ब्युरो  द्वारा  जांच

 5458.  थी  भोगेन्द्र  भा  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  विशेष  पुलिस  संस्थान  के  सब-इंस्पेक्टर  सिडनी  काल्स  के

 गुम  हो  जाने  के  बारे  में  जांच  पूरी  कर  ली  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 गृहं  मन्त्रालय  ake  कामिक  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  श्री  राम  निवास  a

 स्थानीय  पुलिस  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  उन्हें  उनकी  जांच  में  सहायता

 प्रदान  कर  रहा  है  जो  अभी  चल  रही  है  ।

 Special  Financial  assistance  to  Jammu  and  Kashmir

 5459  Shri  M.  Madhukar  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  give  any  special  financial  assistance  to  Jammu
 and  Kashmir  in  addition  to  the  assistance  already  included  in  the  Fourth  Year  Plan  for
 the  State  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  (a)  No
 such  proposal  is  under  consideration  at  present.

 (b)  Does  not  arise

 Fall  in  Prices  of  Cotton  in  Madhya  Pradesh  and  Gujarat

 5460.  Dr.  Laxminarain  Pandey  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to
 State:

 (a)  whether  the  prices  of  cotton  have  registered  appreciable  decline  in  Madhya
 Pradesh  and  Gujarat  and  (0४116 5  attention  has  been  drawn  to  it;

 (b)  whether  the  decline in  the  prices  of  cotton  ranged  upto  Rs  200  per  quintal  as  a

 and result  of  which  there  is  great  discontentment  among  farmers

 (c)  if  so,  the  action  being  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.  George)  (a)
 otton  prices  of  varieties  produced  in  Madhya  Pradesh  only  showed  a  temporary  decline  in

 as  compared  to  prices  early  this  year.  Prices  have  appreciably  picked  up
 Since  then

 (b)  No  Sir

 (c)  Does  not  arise

 सर्प  कौर  सेकी  खालों  के  निर्यात  पर  रतिबन्ध

 5461.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  बिदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  भारत  से  जीवित  सर्पों  और  at  की  खालों  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया

 गया  है  ate  यदि  तो  इसके  बया  कारा  हैं

 क्या  इस  मामले पर  अन्य  पशु  बोड़ें  से  परामर्श  किया  गया  था
 ;
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 प्रतिबन्ध  के
 परिणामस्वरूप  प्रति

 वर्ष  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  होगी  ;  शर

 क्या  भारत के  सर्पों की  संख्या घट  नहीं  रही  है  भ्रमित बढ़  रही  है  ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  ए०  ato  :  केवल  जीवित  सर्पों  के

 निर्यात पर  रोकਂ  लगाई गई  है  न  कि  उनकी  खालों  पर
 ।

 यह  रोक  इसलिए  लगाई गयी  है  कि  सर्पों

 की  उपस्थिति  में  हों  से  फैलने  वाली  प्लेग  शादी  जैसी  बिमारियों  के  नियन्त्रण  में  सहायता

 मिलती  है  |

 |  ह
 जी  नहीं  ।  यह  रोक  कृषि  मन्त्रालय  की  सिफारिश  के  आघार  पर

 लगई  गयी
 थी  t

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  सर्पों  को  भारतीय  व्यापार  वर्गीकररा  में  अलग  से

 वर्गीकृत  नहीं  किया  गया  है  |

 जानकारी  उपलब्ध  नही ंहै  क्योंकि  भारत  में  सं  संख्या  का  कोई  सर्वेक्षण  नहीं

 किया
 गया  है

 |

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  आयातित  अल्मुनियम  का  विक्रय  मृत्य

 5462,  के०  बालतन्डायुतम :  कया  बिदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  आयातित  एल्युमीनियम  उद्योग

 को  6990  रुपये  प्रति  टन  के  भाव  से  दे  रहा  है  कौर  उद्योग  द्वारा  बहुत  विरोध  करने  के  पहचान

 इसने  यह  मुल्य  6740  रुपये  प्रति  टन  किया  जबकि  स्वदेशी  माल  का  मुल्य  5187  रुपये  प्रति

 टन  है  |

 यदि  तो  विदेशी  मूल्य  के  श्राघार  पर  इसके  थलग-अलग  निर्धारित  किये

 गये  हैं  ;  कौर

 क्या  मुल्य  को  नियंत्रित  करने  के  लिये  भर  इसे  ३1  चत ह  रए1९ स्तर  पर  लाने  के  लिए

 सरकार  का  कोई  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ।

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  ए०  सी०  :  a  खनिज

 तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  आयातित  रई०  सी०  ग्रेड  एल्यूमिनियम  की  बिक्री-कीमत

 1971  की  तिमाही  के  लिए  6990  रु०  प्रति  मे०  टन  गौर  1971  की  तिमाही

 के  लिए  6740  रु०  प्रति  मे०  टन  निर्धारित  की  गयी  थी  ।  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम

 द्वारा  भ्रपेक्षाकृत  सस्ती  दरों  पर  एल्यूमिनियम  खरीद  सकने  के  कारण  दूसरी  तिमाही  में  कीमतों

 में  कमी  करना  संभव  हो  सका  है  ।  वीरी  की  कीमत  सेवा  प्रभार  सहित  आयातित  एल्यूमिनियम
 की  लागत  के  आघार  पर  निर्धारित  की  जाती  है  कौर  इसका  स्वदेशी  धातु  की  कीमत  के  साथ

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  सरकार  द्वारा  fairs TUS  AEST QT] rarest
 सिद्धान्तों  के

 आघार  पर  बाक़ी  की  कीमतें  निर्धारित  करता है  ।
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 शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  लिये  रोजगार  कके  प्रचार  बनाने  के  लिये  योजना

 5464  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांधी  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ७
 क्या  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  के  अवर  बनाने  के  लिए  चालू

 वषरें  25  करोड़  रुपये  निर्घारित  किये  गये  हैं  ;

 क्या  इस  योजना  के  अन्तर्गत  अभी  तक  किसी  भी  योजना  को  अन्तिम  रूप  नहीं

 दिया गया  है  :
 न

 क्या  योजना  को  भ्रान्ति  रूप  न  दिये  जाने  से  चालू  as में  ल  अक्षय  ं  की  प्राप्ति  हरसम्भव

 यदि  तो  देरी  के  क्या  कारण  हैं  तथा  योजना  को  शीघ्र  अन्तिम  रूप  दिये  जाने

 लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ।

 योजना  मंत्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  मोहन

 :  से  1971-72  के

 केन्द्रीय  बजट  में  उन  स्कीमों  के  लिए  जो  कि  विशेषरूप  से  शिक्षित  बेरोजगारों  के  हित  में  बनाई

 गई  25  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  इसमें  इंजीनियरों  तथा  तकनीशियनों  को  भी

 शामिल  किया  गया है  ।  योजना  ग्रा योग  ने  विभिन्‍न  केन्द्रीय  मंत्रालयों  को  उपयुक्त  कार्यक्रम

 बनाने  के  लिए  लिखा  है  तथा  मन्त्रालय  aga  प्रस्ताव  तैयार  करने  में  व्यस्त  हैं  ।  प्रावश्यक  माग

 दर्शक  सिद्धान्तों  सहित  उपयुक्त  कार्यक्रमों  की  सूची  शीघ्र  ही  अन्तिम  रूप  से  तैयार  कर  ली

 जायेगी  ।

 केरल  कौर  समय  प्रदेश  में  बेरोजगारी  इंजी  नियर

 5465.  श्री  फूल चन्द  वर्मा  :  क्या  ge  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  और  मध्य  प्रदेश  राज्यों  में  31  1971  तक  विभिन्‍न  रोजगार  कार्यालयों

 में  कितने  बेरोजगार  इंजीनीयरों  ने  नाम  ah  कराये  ;  कौर

 उन्हें  रोजगार  देने  के  लिये  सरकार  क्या  काय  वाही  कर  रही  है  ?

 गृह  मंत्रालय में
 रा  य  मंत्री  (ait  कृष्ण  चन्द्र  :

 31  197:  को  केरल

 तथा  मध्य  प्रदेश  के  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  नौकरी  ढूढने  वाले  इंजीनियरों  की  संख्या  क़र मद डा

 5,384  और  1,003  थी  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 इंजीनियरों  को  रोजगार  देने  के  लिये  केरल  ate  मध्य  प्रदेश  को  सरकारों  हारा  उठाये  गये  कदम

 केरल  :

 (1)  उन  बेरोजगार  इंजीनियरों  के  जो  ठेके  पर  काम  लेना  चाहते  पंजीकरण

 जमानत  राशि  और  अप्रिय  राशि  के  मामले  में  कुछ  रियायतें  दी  गई  हैं  ।

 afats
 (2)  पह  सुनाई  चत  करने  के  लिये  ऐसे  आदेश  जारी  किये  गये  हैं  कि  ठेकेदार  सरकार
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 से  लिये  गये  काम  >  उचित  संचालन  कौर  पक्ष  के  लिये  इंजीनियरों  को

 नियुक्त  करें  ।

 (3)  उन  इंजीनियरिंग  तकनीकी  औद्योगिक  सहकारी  समितियों  भ्र ौर  इसी  प्रकार  की

 इकाइयों  को  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  जो  बेरोजगार  इंजीनियरों  की  सहायता  से

 उद्योग  स्थापित  करना  चाहते  हैं  ।

 )  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  करने  हेतु  सरकार  ने  186  करोड़  रुपए  की

 योजना  बनाई  है  ।  इस  योजना  में  लघु  सिंचाई  भूमि  विकास

 कुट्टा नाद  ate  कोली  भ्रूम  के  लिये  विशेष  मछली  पकड़ने  के  लिये  स्थल

 परम्परागत  उद्योगों  की  पुनः स्थापना  और  मध्यवर्ती  और  बड़े  उद्योगों  के  क्षेत्र

 में  नई  परियोजनाओं  की  स्थापना  शामिल  हैं  ।  उक्त  योजना मों  के  कार्यान्वित  होन

 पर  शिक्षित  बेरोजगारों  और  इंजीनियरों  को  पर्याप्त  रोजगार  के  अवसर  प्राप्त

 होंग े।

 (5)  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिजली  और  बाढ़  नियन्त्रंगा  परियोजनाओं  की  जांचें

 कां  काय  तेज  करने  के  लिए  केरल  सरकार  को  1970-71  के  दौरान  10,00  लिखें

 रुपये  की  सहायता दी  है  ।

 मध्य  प्रदेश

 )  लोक  निर्माण  और  सिंचाई  विभागों  का  विस्तार  किया  जा  रहा  है  जिससे  इंजीनियरों

 के  लिये  रोजगार  का  aa  विस्तृत  होगा  ।

 2)  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिजली  और  बाढ़  नियन्त्रण  परियोजनाओं  की  जांच  शुरू

 करने  हेतु  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  1970-71
 के

 दौरान  46.81  लाख  रुपए  की

 सहायता  दी  है  |

 (3)  इंजीनियरों  के  प्रशिक्षण  और  अपना  रोजगार  स्वयं  चलाने  हेतु  योजना  शुरू  कीं

 गई  है
 ।

 (4)  उन  ठेकेदारों  को  जो  राज्य  सरकार  के  यहां  इस  समय  पंजी  कृत  निर्धारित  वेतन

 मान  मे  इंजीनियरों  को  रोजगार  देना  होता  है  ।

 afeaa  बंगाल  में  श्नौद्योगिक  एककों  का  ga:  खोला

 5466,  री  विश्वनाथ  भुनभुन वाला :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  war  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  को  भूतपूर्व  श्रम  मंत्री  ने  हाल  में  दिल्‍ली  की  यात्रा  की  और

 राज्य  में  बन्द  पड़े  400  औद्योगिक  एककों  को  पुनः  खोलने के  प्रश्न  पर  केन्द्रीय  सरकार  सें  चर्चा

 की  थी  ;  और

 यदि
 तो

 ger  रूप  से  किन  बातों  पर  चर्चा  हुई  थी
 ?

 गृह मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  शर  पश्चिम  बंगाल

 के  श्रम  मंत्री
 22  1571  को

 केन्द्रीय श्रम  मंत्री  से  मिले  और  उद्योग  बन्द  किये  जाने  के
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 विषय  में  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  में  aaa  करने  के  लिए  विधान  के  उपबन्धों  पर

 fara  किया  ।

 कामनवेल्थ  बेक  को  स्थापना

 5467,  श्री  sito  बे कट स्वामी  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  कॉमनवेल्थ  बेक  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  भारत  के  सुभाव

 पर  विचार  करना  छोड़  दिया  गयो  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  कारों हैं  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  go  alo  :  कौर  लोक  सभा

 में  इसी  विषय  पर  दिनांक
 7  1971

 को  पूछे  गए  अतारांकित  प्रश्न  सं०  4141  के  उत्तर

 की
 are  ध्यान  श्रावित  किया  जाता  है  ।  stat  कि  उसमें कहा  गया  राष्ट्रीमंडलीय  देशों  के

 वित्त  तथा  व्यापार  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  जो  बैठक  8  तथा 9  1971  को  लन्दन में  हुई

 थी  उसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सिफारिश  कीं  गई  थी  कि  राष्ट्र मंडलीय  विकासशील  देशों

 के  निर्यात  तथा  आयात  के  पु  जगत  तथा  अर्घ-पू  जीगत  माल  के  क्षेत्र  वित्त

 करने  के  निमित  ae  इस  प्रयोजन  के  उपयुक्त  व्यवस्था  करने  के  लिये  राष्ट्रमंडलीय

 कार्यक्रम  की  व्यवहार्यता  का  विशेषज्ञ  स्तर  पर  गम्भीर  अध्ययन  आरम्भ  किया  जाए  ।  झ्रध्ययन  अभी

 किया  जाना  है  ।

 Setting  up  Dry  Port  i  Delhi  अत  in  other  States

 5468.  Shri  Jagannath  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to
 state

 (a)  the  progress  made  in  regard  to  the  scheme  of  making  Delhi  a  Dry  Port  ;  and

 (b)  whether  there  is  any  scheme  to  set  up  dry  ports  in  other  States  also  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.  C.  George)  :  (a)
 The  proposal  is  still  under  the  consideration  of  Government.

 (b)  There  is  no  such  scheme  at  present.

 शेक्सपीयर  की  कृतियाँ  के  श्रीकांत  पर  रोक

 5469.  sit  ato  नीति  arg  :

 श्री  gala गुप्त  :

 क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 क्या  सरकार  ने  वर्क्स  श्राफ  शेक्सपियरਂ  का  सम्पूर्ण

 के  सभी  संस्करणों  के  आयात  पर  रोक  लगा  दी  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारगर  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  उक्त  प्रतिबन्ध  को  समाप्त  करने  का  विचार  है  ?

 a9
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 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  ato  :  से  भारत

 संस्करणों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  19
 *

 -72  की  अवधि  के  लिये  शेक्सपियर  का

 सम् पु रां  साहित्य  का  रायात  आयात-नीति  की  अननुमति  सुची  में  शामिल  कर  लिया  गया  art

 स्थिति  का  पुनर्विलोकन  किया  गया  था  तथा  शेक्सपियर  के  gat  साहित्य  को  आयात  करने  के

 लिए  सार्वजनिक  नोटिस  सं०  (71  दिनांक  24-6-19
 71  द्वारा

 मति दी  गई

 विदेशी  गये  बटालिक  ate  इंजी  नियर

 5470.  श्री  एम०  सत्यनारायण  व्या  विज्ञान  ate  प्रौद्योगि
 meet

 ग  मंत्री यह  बताने  की

 कपा
 करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  कितने  भारतीय  वैज्ञानिक  इंजीनियर  विदेशों  को  वहां  .  बसने

 के  लिए  गए  हैं  तथा  कितने  अस्थाई वीसा  लेकर  गये  हैं  ;  ak

 प्रतिभा-पलायन  की  गम्भीर  समस्या  को  ध्यान  में  रखते  हुये  सरकार  ने  इन  व्यक्तियों

 को
 विदेश  जाने  से  रोकने  के  बारे  में  बया  कार्यवाही

 की
 है

 ?

 योजना  मंत्री  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  विभाग  मंत्री  सी०  :

 कोई  अधिकृत  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  19  71  में  प्रकाशित  जन-शक्ति  बुलेटिन

 वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  अनुसन्धान  के  अनुसार  लगभग  6,000  भारतीय  वैज्ञानिक  ate

 15,000  भारतीय  इंजीनियर  ate  तकनीकी  विशेषज्ञों  के  विदेशों  में  होने  का  अनुमान  हैं  ।

 विशिष्ट  वैज्ञानिकों  के  लिए  झधिसंख्यक  पदों  को  निर्माण  करने  का  एक  प्रस्ताव

 विचाराधीन  जिससे  उनको  देवा  में  रोजगार  की  कमी  के  कारण  विदेशों  को  न  जाना  पड़े  |

 भारत  में  वैज्ञानिकों  और  इंजीनियरों  की  रोजगार  सुविधा  को  सुधारने  के  लिए  और  जो  लोग

 विदेशों  में  उनकी  वापसी  को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिये  जो  कदम  उठाये  गये  उनके  बारे  में

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  ये  प्रयत्न  जारी  रहेंगे  ।

 विचारा

 वैज्ञानिक  कौर  इंजीनियरों  की  नौकरी  की  सुविधाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए  जो

 कुछ  उपाय  किए  वे  इस  प्रकार  हैं  :  --

 (1)  योग्यता  के  श्राघार  पर  पदोन्नति  तथा  योग्यता  पदोन्नति  योजना  के  अन्तर्गत

 वैज्ञानिकों  को  भ्र ग्रिम  वेतन-वृद्धि  दी  जाती  है  ।

 (2)  वरिष्ठ  वैज्ञानिक  सहायक  से  कृपा  वैज्ञानिक  के  स्तर  तक  700  से

 से  1250)  तक
 के  भ्र गले  ऊंचे

 पद
 के  किए  वैज्ञानिकों की  योग्यता  पांच  वर्षों

 ~
 में  एक  बार  श्रांकी  जाती  है  ।

 (  देश  में  वैज्ञानिक  प्रतिभा  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  राष्ट्रीय

 संस्थानों  कौर  श्रनुसन्घान  संस्थानों  तथा  विद्व-विद्यालयों  के  बाहर  भी

 वृत्तियां  दी  जाती  हैं  ।
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 (4)  वैज्ञानिकों  को  भ्रनुसन्धान  के  लिये  सहायक  अनुदान  देना  ।

 (5)  इंजीनियरों  को  नौकरी  की  सुविधायें  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  योजना  watt

 ने  निम्नलिखित  उपायों  की  सिफारिश  की  थी  ।  सरकार  ने  इनको  कामरूप से

 स्वीकार कर  लिया  है  ।

 केन्द्रीय  मंत्रालय  atk  राज्य  सरकारें  चौथी  तथा  आगामी  योजनाओ  ों  में

 शामिल  की  जाने  वाली  उन  परियोजनाओं  की  तैयारी  का  काय

 कर  दें  जिनके  लिये  सदन  उपलब्ध  हैं  प्रिया  उपलब्ध  किए

 जाने  वाले  यह  तय  किया  जाए  र  बताया  जाए  कि  पूर्ण

 रूप  से  भ्रनुसन्घानित परियोजनाएं  ही  चौथी  योजना
 में  शामिल  की

 जाएंगी
 ।

 चुनी  हुई  बड़ी  ga  परियोजनाओं  के  तकनीकी  प्रतिवेदनों  को

 तैयार  करने  का  कार्य  वरिष्ठ  इंजीनियरों  की  देख-रेख  में  किया

 जाए  |

 जितनी  जल्दी  सम्भव  हो  पांच  हजार  प्रदिक्षार्थी  प्रतिवर्ष  प्रशिक्षित

 करने  के  लिए  दिक्षा  मंत्रालय  के  उद्योग-प्रशिक्षण-कार्यक्रम  का  विस्तार

 किया  जाए  ।  ऐप्रेन्टिस  एक्ट  में  इंजीनियर  स्नातक  तथा

 धारियों  को  शामिल  करने  के  लिए  संशोधन  करने  के  सम्बन्ध  में  श्रम

 तथा  रोजगार  मंत्रालय  के  प्रस्ताव  की  दिक्षा  मंत्रालय  के  परामर्श  से

 जांच  की  जाये  |

 विद्युत  केन्द्रों  को  चलाने  site  व्यवस्थित  करने  के  लिए  पन्द्रह सौ

 स्नातकों  एवं  डिप्लोमाघारियों  के  प्रशिक्षण  का  sare  किया  जाए  ।

 रिक्त  स्थानों
 को

 बिना  विलम्ब  भरा  जाए
 ।

 जहां  सम्भव  हो

 भर्ती  के  नियम  तथा  निर्धारित  योग्यताओं  में  संशोधन  किया  जाए  ।

 तकनीकी  पदों  को  भरने
 के  लिये

 जो
 रोक  लगी  हुई  उसे  बढ़ाया

 जाएं  ।

 ara  टेक्नीकल  कोर  के  लिए  अल्प  सेवा  तकनीकी  अयोग  को  आरम्भ

 करने  पर  शीघ्र  निराले  लिया  जाए  ।

 भारतीय  परामर्शीय  संगठनों  के  विकास  को  प्रोत्साहित  किया  जाए  ।

 वर्तमान  परामर्शी  संगठनों  की  क्षमता  कौर  समझता  की  ध्यान  में

 रखते  जहां  तक  सम्भव  शौर  वांछनीय  बड़ी

 विदेशी  सहयोग  से  चालू  परियोजनाओं  ate  उन  परियोजनाओं

 जिनके  वास्ते  वित्तीय  सहायता  सरकार  द्वारा  स्थापित  वित्तीय  संगठनों

 में  मांगी  गई  नियुक्ति  के  लिए  भारतीय  परामर्श  संगठनों  अथवा

 प्रावश्यक  विशेषज्ञ  युक्त  सरकारी  संगठनों  द्वारा  दिए  गए  तकनीकी
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 योग्यता  कौर  साध्यता  सम्बन्धी  प्रभारी-पत्रों  को  मान्यता  देते  पर  जोर

 दिया  जाए  }

 लघु  स्तर  के  उद्यमों  की  स्थापना  के  लिए  इंजीनियरों  को  वित्तीय

 सहायता  देने  के  सम्बन्ध  में  एक  विशेष  योजना  तैयार  की  जाए  ।  इस

 संदर्भ  में  अभी  तक  जो  रतिक्रिया  हुई  उसको  ध्यान  में  स्टेट

 बेंक  की  चालू  योजना  का  पुनविलोकन  किया  जाये  ।

 निर्माण  कार्य  की  ठेकेदारी  व्यवस्था  में  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  ठेकेदारों

 के  लिए  योग्य  इंजीनियरों  को  नौकरी  पर  रखने  के  सम्बन्ध  में  ठेकेदार
 री

 के  जो  नियम  हैं  उनको  लागू  किया

 ग्रामीरा  क्षेत्रों  में  निर्माण  कार्य  आरम्भ  करने  अथवा  कृषि  यन्त्रों

 की  मरम्मत  ate  उनकी  सर्विस  की  सुविधाएं  उपलब्ध

 करने  के  लिए  सहकारी  समितियां  स्थापित  करने  के  वास्ते  इंजीनियरों

 को  प्रोत्साहित  किया  जाए  |

 सरकारी  संगठनों  में  इंजीनियरों  को  विक्रय  तथा  व्यवस्था  के

 पदों पर  नौकरी  प्रदान  की  सम्भावनाओं  की  खोज  की  नार
 |

 (3)  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  और  विकास  &  लिए  बहु-विशिष्टि  दृष्टिकोण

 अपनाया  जाये  |

 (=)  विकासशील  मित्र  देशों के  कार्यक्रमों  में  सहायता  प्रदान  करने

 के  हेतु  तकनीकी  विशेषज्ञों  को  भेजने के  सम्बन्ध  में  विदेशों  में  स्थित

 दूतावासों  के  ama  अयत्न  किये  जायें  |

 pacha :  निहित  सख्या  से  अधिक  कामगरों  को  नौकरी  पर  रखती  हैं

 झर  क़ो  प्रयोग  करती  हैं  उन्हें  योग्य  इंजीनियरों  को  काम  पर

 रखने  लिये  fear  जाये  ।  इस  सम्बन्ध  में  श्रम  तथा  रोजगार

 मंत्रालय  के  प्रस्ताव  को  औद्योगिक  विकास  तथा  कम्पनी  काय  मंत्रालय

 के  परामर्श  से  जांचा  जायें  |

 (6)  विश्वविद्यालयों  की  चौथी  योजना  की  बिलास  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  के

 मुल्यांकन  के  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  विभिन्‍न

 विश्वविद्यालय  विभागों  में  वरिष्ठ  कर्मचारियों  के  पद  निर्मित  करने  के

 वास्ते  सहायता  देने  के  लिये  सहमत  हो  गया  है  ।  प्रयोगशालाश्रों  विशिष्ट

 उपस्करों  की  खरीद  सहित  अन्य  सुविधाओं के  विकास  के  लिये  व्यवस्था  की

 गई  है  ।  इस  अपेक्षित  योग्यताएं  रखने  वाले  विद्वानों  कौर  वैज्ञानिकों
 के  लिये  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  उच्  कायें  के  लिये  अवसर  उपलब्ध  किये

 जारहे
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 (7)  विशिष्ट  सत्रों  में  उच्च  अध्ययन  केन्द्रों
 के

 रूप  में  काये  करने  के  लिये  faa

 विद्यालय  भ्रनुदान  अयोग  सावधानी  से  चुने  गये  विश्वविद्यालयों/विश्वविद्या-

 क्यों  विघातों  को  विशेष  सहायता  प्रदान  कर  रहा  है  ।  इसका  उद्देश्य  उच्च

 mead  झोर  अनुसंधान  के  लिये  उपर्युक्त  परिस्थितियों  भर  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  करना  शौर  केन्द्रों  में  कार्य  करने  के  लिये  योग्य  व्यक्तियों  को  आकर्षित

 करना है

 (8)  विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  आयोग  ने  विश्वविद्यालयों  ale  कालेजों  के  भ्रध्यापकों

 के  वेतनमानों  में  भी  सुघार  किया  है  जिनसे  उच्च  योग्यता  प्राप्त  व्यक्तियों  के

 grated  होने  तथा  ब्रह्मा  बने  रहने  की  सम्भावना  है  |

 (9)  शिक्षण  व्यवसाय  के  प्रति  उच्च  बौद्धिक  योग्यता  वाले  पुरुषों  और  स्त्रियों  को

 काफी  अनुपात  में  श्रावित  करने  के  महत्व  पर  विश्वविद्यालय  अनुदान

 अराग  fart  देता  रहा  है॥  वि दब विद्यालयों  और  कालेजों  में

 mea  के  वेतनमान  के  शिक्षण  व्यवसाय  मैं..य्रनिवार्य

 सुविधाओं  तथा  प्रेरणाश्रों  की  व्यवस्था  करने  के  प्रयत्न  किये  गए

 ग्रनुसंधान  तथा  विद्वत्तापूर्ण  अध्यापकों  के  देश  में  उच्च  ग्रध्ययन

 में  eyes  के  केन्द्रों
 का  दौरा  के  लिये  यात्रा  अनुदानों  a  विदेशों

 में  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  में  भाग  लेने  के  स्टाफ  क्वार्टरों  और

 भ्रघ्यापकों  के  आवास  अदि  के  निर्माण  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जा

 रही
 है

 वैज्ञानिक  और  तक़नीकी  क्रारमिकों  की  सरत  वापसी  बनाने  के  लिये

 निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  हैं

 (1)  विदेशों  ame  सुयोग्य  भारतीय  वैज्ञानिकों  शौर

 विज्ञानियों  की  अस्थायी  नौकरी  दिलाने  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक

 वैज्ञानिक  ger  का निर्माण  ।

 (2)  अनुमोदित  वैज्ञानिक  dears
 में  अधिसंख्य  पदों  का  जिन  पर  विदेशों

 में  कार्य  तथा  भ्रध्ययन  करने  वाले  वैज्ञानिकों की  तुरन्त  अस्थायी  नियुक्ति  की

 जा  सकती है  ।

 (3)  संघ  लोक  सेवा  आयोग  तथा  बहुत  से  राज्य  ate  सेवा  आयोग  उन  भारतीय

 बैज्ञातिकों  तथा  शिल्प-वैज्ञानिकों  जिनके  विवरण  राष्ट्रीय  रजिस्टर

 भ्रंकित  होते  उनके  द्वारा  विज्ञापित  सभी  पदों  के  लिये  व्यक्तिगत  सत्य  के

 रूप  में  उम्मीदवार  मानने  के  लिये  सहमत  हो  गये  हैं
 ।  संघ  लोक  सेवा

 आयोग  ने  भारत  में  पदों  के  भारतीय  वैज्ञानिकों  तथा  शिल्प-विज्ञानियों

 का  बिदको  में  साक्षात्कार करने  की
 व्यवस्था

 भी
 कर  ली  है  ।

 (4)  विदेशों  में  भारतीय  वैज्ञानिकों  तथा  शिल्प-विज्ञानियों  के  नाम  ज  करने  के
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 लिये  तथा  उनके  नामों  को  सभी  भारत  सरकार  के  राज्य

 संघ  तथा  राज्य  लोक  सेवा  सरकारी  क्षेत्र

 के  उद्योगों  तथा  वृहत  निजी  क्षेत्र  प्रतिष्ठानों  में  प्रसारित  करने  के  लिए

 वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  कर्मचारियों  के  राष्ट्रीय  रजिस्टर  के  एक  विशिष्ट

 ध्रनुभाग  का  श्रनुरक्षणा  ऐसे  कमंचारियों  के  नाम  मासिक  तकनीकी

 शक्ति  बुलेटिन  एस०  श्राई०  में  प्रकाशित  किये  जाते

 जो  कि  सारे  भारत  में  लगभग  तीन  हजार  संस्थाओं  को  निःशुल्क  बांटी

 जाती है  ।

 (5)  उन  वैज्ञानिकों  को  यात्रा  अनुदान  देने  की  व्यवस्था  जो  कि  भारत  में  भ्रनुसंघान

 संस्थान  में  चुने  जाने  पर  उन  संस्थानों  में  कम-से-कम  तीन  वर्षों  तक  काम

 करने  को  तैयार  हों  ।

 पलायन  और  वैज्ञानिकों  तथा  शिल्प-विज्ञानियों  के  लिये  काम  देने  का  wea  विज्ञान

 शर  तकनीकी  कर्म टी  के  विचाराधीन  है  ।

 तामिलनाइ  आइसक्रीम  निर्माता  संघ  का  दुग्ध चू रं  के  लिये  अनुरोध

 5471,  श्री  एम०  कल्याण सुन्दरम :  क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  तामिलनाडु  आइसक्रीम  निर्माता  मद्रास  से  दुग्ध  चूर्ण  की  सप्लाई  के  बारे

 में  हाल  ही  में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुमा  है  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (57  ०  ato  जी  at

 संघ  द्वारा  दिया  गया  सुभाव  स्वीकार  करने  योग्य  नहीं  पाया  गया  |

 विदेशियों  को  नागरिकता  प्रदान  करना

 5472,  थ्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1970-71  में  देशवार  कितने  विदेशियों  को  भारतीय  नागरिकता  प्रदान  की  गई  ;

 कौर

 उक्त  अ्रवधि  में  कितने  भारतीयों  ने  भारतीय  नागरिकता  at  त्याग  किया  कौर

 विदेशों  में  बस  गये  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  चन्द्र  :  }  एक  fara  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।

 कि  किय लिये  fer  ed भारतीय  नागरिकों  के  14a  ह  नागरिकता  अजित  करने  पर  सरकार  को

 सुचित  करने  का  प्रावध  न  नागरिकता  अधिनियम  1955  में  नहीं  गर्त  सूचना  उपलब्ध
 नहीं हैं  ।
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 विवरण

 |  1970  से  31  1971  तक  की  अवधि  में  केन्द्रीय  सरका  द्वारा  नागरिकता

 1955
 की  घारा  511)  के

 श्रन्तगंत  पंजीकरण  द्वारा  तथा  घारा  6(1 के

 अन्तर्गत  देशी  करण  द्वारा  269  विदेशियों  को  भारतीय  नागरिकता  प्रदान  की  गई  ।  इन  व्यक्तियों

 के  देशवार  अलग-ग्रहण  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 —-—  ee  ee

 देश  घारा  5(1)  के  घारा  6(1)  के  जोड़

 लद  ब
 मन्नत  संख्या  भ्रन्तगंत  संख्या

 अ  य  ee etree  en व

 अफगानिस्तान  नाभा  1

 आस्ट्रिया

 आस्ट्रेलिया  |

 बेलिजियन

 बर्मा  16

 लंका  10  12

 चीन

 फ्रांस

 जमाने

 इंडोनेशिया

 इरान

 इस  रावल

 नेपाल

 195  195

 दक्षिणी  अफ़रीका

 के०

 यु ०  एस०  ए०  1  1

 बिना  राज्य  के  3  3  6

 दला

 238  31  269

 2  इसके  उपलब्ध  सूचना
 के

 agar
 31  1970  को  समाप्त  होने
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 ars  वर्ष  में  जिलों  में  कलेक्टरों  द्वारा  तथा  विदेशों  में  भारतीय  मिशनों  द्वारा  भारतीय  नागरिकता

 1955  की  घारा  5(1)  के  भ्रस्तगंत  भारतीय  नागरिकों  के
 रूप

 में  भारतीय  मूल के  2284  व्यक्ति  दर्ज  किए  गय े।

 tar  at  भवन  निर्माण  सामग्री  के  रूप  में  उपयोग  करने  के  लिये  delta

 इंजन  भ्रनुसंघान  धनबाद  द्वारा  किया  गया  श्रेनुसंघान

 5474,  श्री  मोहिन्द्र  का  :  क्या  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  ईन्धन  असु सत् घान  धनबाद  ने  ऐशਂ  का  भवन  निर्माण

 सामग्री  के  रूप  विशेषकर  ईटें  ब्लाक  ake  छत  की  टाईलें  बनाने  के  लिए  उपयोग  करने  को

 सम्भावना  का  पता  लगाया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 योजना  मन्त्री  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  विभाग  मंत्री  ato
 :

 केन्द्रीय  ईधन  श्रनुसंघान  एफ०  कार  जियेलगोरा  में

 ऐशਂ  के  उपयोग  पर  किये  गये  अनुसंधानों  के  परिणामस्वरूप  ईंटें  बनाने  की  दो  प्रफ़ियायें

 विकसित  हुई  हैं  ।  ये  ईंटें  सामान्य  भवन  निर्माण  की  ईटों  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करती  हैं  ।

 इनमें  श्राकृतीय  स्थिरता  कौर  कम  सरंघ्रता  भी  पाई  गई  है  जिससे  ये  सीमेंट  प्लॉस्टरिंग  के

 प्रयोग  की  जा  सकती  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  केरल  सरकार  फे  विधेयक

 5415.  शी  ए०  यह  गोपालन  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  हरी  भूसी  का  मूल्य  नियंत्रित  करने  विषयक  विधेयक  अनुमति

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजा  था

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;

 क्या  अनुमति  दे  दी  गई  है  ;  और

 यदि  तो  अनुमति  कब  तक  दी  जायेगी
 ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (sit  कष्ण  चन्द्र
 :  ऐसा  कोई  विधेयक  प्राप्त  नहीं

 हुआ  है
 ।

 से  प्रदान  gt  नहीं  उठता  ।

 पूंजीगत  वस्तु ग्र ों  के  श्रायात  के  लिये  श्रनिर्शोत  आवेदन  पत्र

 5476,  श्री  नरेशों  कुमार  सांघी  :  क्या  हिन्दी  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  fa  :

 1969  से  पहले  पू  जीगत  वस्तु प्र ों  के  आयात  के  लिये  दिये  गये पत्रों  में  से  31  197)  तर्के  कितने  आवेदन  पेंचों  पर  ort}  किए
 aN  नहीं  किय  गयी  ;  कौर
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 इन  आवेदन  पत्रों  को  निपटाने  में  देरी  के  क्या  मुख्य  कारण  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  ato  श्र  प्रेरित

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 Clash  between  Nagas  and  Border  Security  Force

 5477.  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  attention  has  been  drawn  to  a  news-item  published  in

 newspapers  dated  the  22nd  June,  1971,  under  the  caption  ‘‘Eight  Jawans  of  the  Border
 Security  Force  killed  in  clash  with  underground  Nagasਂ

 (b)  if  so,  the  causes  leading  to  the  said  incident  ;  and

 (c)  whether  foreign  powers  have  a_  hand  in  this  incident  and,  if  so,  the  measures
 Proposed  to  be  taken  by  Government  to  check  the  recurrence  of  such  incidents  once  for
 all  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  K.  C.  Pant)  :  (a)  to  (c).
 Yes,  Sir.  We  have  ao  information  about  the  occurence  of  the  alleged  incident.  The
 Government  of  Nagaland,  in  a  press  note,  have  denied  the  occurence  of  any  such  incident.

 कनाडा  शरीर  इंगित  को  द्वारा  तेयार

 किये  गये  को  सप्लाई

 5478.  श्री  हरी  सिह  क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  और  इंगलैण्ड  ने  विशेषज्ञ  द्वारा

 तेयार  किये  गये  हजारों  माडलों  ate  वस्तु ग्र ों  की  सप्लाई  करने  की  मांग  की  है  ;  कौर

 यदि  तो  अपेक्षित  वस्तुयें  आर  माडलों  की  सप्लाई  करने  से  लिये  सरकार  द्वारा

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 बिदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  सो  जी  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 atat  डिदीजन  पलकों  को  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  stat  डिवीजन  को  परीक्षा

 में  aoa  की  अनुमति  दिया  जाना

 5479.  श्री  चन्द्रपाल  बनानी  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  के  श्रधेस्थापी  और  स्थायी  लोअर  डिवीजन  क्लर्को  को

 35  ag  की  वायु  तक  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  लोअर  डिवीजन  ग्रेड  परीक्षा  में  goa  की  अनुमति

 दी  जाती  है  पौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  इनमें  से  कुछ  alae  डिवी जन  क्लर्क  चयन  से  ga  10-15  वर्ष  तक  सरकारी

 सेवा  कर  चुके  होते  हैं  ;

 यदि  तो  कया  उनके  वेतन  झ्राव"स  के  लिये
 परिणीता

 तथा  उनकी  लम्बी  सेवा  के

 ग्रहण  लाभ  को
 सुरक्षा  दी  जाती  है  :
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 क्या  इस  प्रकार  के  लोअर  डिवीजन  क्लर्कों  को  यदि  संघ  लोक  सेवा  aah  उनका

 चयन  कर  ले  अग्रेतर  पदोन्नति  के  लिये  वरिष्ठता  का  लाभ  मिलेगा  ;

 यदि  तो  उन्हें  अन्य  लाभ  क्यों  दिए  जाते  हैं  उनको  35  ag  की  वायु  तक

 सच  लोक  सेवा  झ्रायोग  की  परीक्षा  में  बैठने  की  अनुमति  दिये  जाने  के  कया  कारण हैं
 ?

 गृह  मंत्रालय  att  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से

 द्वितीय  वेतन  आयोग  जबकि  ag  क़न्दील  सरकार  के  भ्रघीनस्थ  कार्यालयों  में  काम  कर

 रहे  aint  डिवीजन  क्लर्को  की  उन्नति  के  अवसरों  के  बारे  में  विचार  कर  रहा  साथ  ही  साथ

 यह  भी  सिफारिश  की  थी  कि  उन्हें  उम्र  में  पर्याप्त  छूट  देते  हुए  सचिवालय  की  ata  डिवीजन

 कलक  ग्रेड  में  नियुक्ति  के  लिये  प्रतियोगिता  में  बैठने  की  अनुमति  दी  जा  सकती है  सरकार  ने  यह

 सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  है  और  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  काम  कर  रहे  उन  aba  डिवीजन  क्लर्को

 को  जिन्होंने  सेवा  में  कम  से  कम  3  ag  gt  कर  लिये  सन्‌  1962  से  आगे  के  लिये  सचिवालय

 की  लोनार  डिवीजन  क्लर्क  ग्रेड  में  नियुक्ति  के  लिए  संघ  लोक  सेवा  आयोग/सचिवालय  प्रशिक्षण

 स्कूल  द्वारा  ली  जाने  वाली  क्लर्क  ग्रेड  परीक्षा  में  प्रवेश  के  लिये  35  वर्ष  की  उम्र  तक  देते  हुए

 बैठने  की  अनुमति  प्रदान  की  गई  है  ।

 चूकि  थे  लोध्र  डिवीजन  कलक  35  वर्ष  की  वायु  तक  प्रतियोगिता  में  बेठ  सकते  मत

 यह  सम्भव है  कि  उनमें से  कुछ
 10-15

 ्  तके  की  मेवों  पुरी  कर  चुके  हों  ।  उन्हें  कोई  आधिक

 हानि  नहीं  उठानी  पड़ती  क्योंकि  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  उनके  द्वार  लिये  जाने  वाले  पिछले

 वेतन  का  संरक्षण  किया
 जाता

 बशर्तें  कि  उनकी  सेवा  में  कोई  विच्छेद  tats  वे  केन्द्रीय

 सरकार  के  अधीन  जिस  तिथि  से  सेवा  में  आये  उसी  तिथि  से  सरकारी  प्रवास  के

 अधिकारी  हैं  ।

 वे  अ्रधीनस्थ  कार्यालय  की  शीरानी  पिछली  सेवा  को  सचिवालय  में  डिवीजन

 ग्रेड  की  वरिष्ठता  में  जुड़वाने  के  अधिकारी  नहीं  है  ।  उनकी  योग्यता  के  उसी  आधार

 पर  तय  की  जाती  जिसमें  उनका  चयन  किया  गया  पहले  हुई  परीक्षा  के  परिणाम  के  प्राकार

 पर  नियुक्त  किये  aa  व्यक्ति  उसके  बाद  में  हुई  परीक्षा  के  परिणाम  के  आधार  पर  नियुक्त

 व्यक्तियों  से  वरिष्ठ  हैं  ।

 ~
 मोटरवाहनों  के  लिये  रबड़-युक्त  जटा  के  सेटਂ  को  बिक्री  के  लिये  बाजार

 5480,  श्री  ate  जनादेनन  :  कया  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  विदेशों  में  मोटर  कारों  के  निर्माताओं  के  साथ  निमित  ठेके  के  भ्रमित  मोटर

 वाहनों  के  लिये  रबड़-युक्त  जटा  के  मेटਂ  के  लिये  विश्व-बाजार  बनाने  की  संभावनाओं  पर

 विचार  किया  है  ।

 विदेशी  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  ए०  ato  इस  सम्बन्ध  में  मोटर

 गाड़ियों  के  सभी  मुख्य  निर्मितियों
 से

 सम्पर्क  स्थापित  गया  है  परन्तु  वे  कारों  की  नारियल
 जटा  की  मेटों  की  सप्लाई  करने  के  लिये  सीधे  संविदा  करने  के  इच्छुक  नहीं  तथापि

 रही है  ।

 सरकार  पश्चिमी  यूरोप  में  इस  वस्तु  के  लिए  बाजार  के  विकास  की  सम्भाव्यता  पर  विचार  कर
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 रबड़  का  उत्पादन  तथा  मोटरगाड़ियों  के  टायरों  एव  ट्यूबों  क

 उत्पादन  पर  इसका  प्रभाव

 5481  श्री  सी०  जनार्दन :  क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  पिछले  पांच  वर्षों में  रबड़  का  उत्पादन  बढ़ा है  ;  सनौर

 )  इस  बढ़े  हुये  उत्पादन  का  (1)  मोटर  वाहनों  के  टायरों एवं
 ट्यूबों

 के
 उत्पादन

 पर  (2)  कच्चे  रबड़  के  भ्रायात  पर  we  (3)  कच्चे  रबड़  के  मूल्यों  यदि  कोई  प्रभाव है

 तो  यह  क्या  है
 ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मान्त्रो  ए०  सो०  जी  हा

 रबड़  के  उत्पादन  में  हुई  वृद्धि  के  फलस्वरूप  ये  प्रभाव  पड़ें  (1)  मोटरगाड़ियों

 के  टायरों  एवं  ट्यूबों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  (2)  1970-71
 के  बाद

 कच्चे
 रबड़  का

 आयात

 बन्द हो  गया  (3)  टैरिफ  श्रायीग  की  सिफारिश  के  श्राघार  पर  1970
 में

 अन्य

 कोटियों  के  लिये  उपयुक्त  स्तर  सहित  आर०ए०  गड़  1  के  सम्बन्ध  में  कच्ची  रबड़  का  निकटतम

 जिला  मुख्यालय  मूल्य  520  रुपये  प्रति  क्विंटल  निर्घारित  किया  गया  |

 देश  में  जासूसों  at  गतिविधियाँ

 5482  श्री  कृष्णता  चंद्र  पाँडे  श्री  जगन्नाथ  राव  मोदी

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय

 गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पिछले  चार  महीनों में  जम्मू  तथा  उत्तार  पश्चिम  बंगाल  पंजाब

 तथा  गुजरात  राज्यों  में  कितने  पाकिस्तानी  जासूस  पकड़े  गये

 उनसे  जब्त  किये  गये  दस्तावेज  एवं  सामान  किस  प्रकार  के  थे  ;  तरार

 च्
 =)

 जम्मू  तथा  काइमीर  क्षेत्र  में  जासूसी  की  कार्यवाही  रोकने  के  लिये  कया  कदम  उठाये

 गये

 gg  मन्त्रालय  पौर  कामिक  विभाग  में  उप-मन्त्री  राम  निवास
 :

 are

 गुजरात  सरकार  ने  बताया  है  कि  1  1971  के  पश्चात  राज्य
 में

 ऐसी  काई

 गिरफ्तारी  नहीं  की  गई  ।  जम्मू  व  उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिम  बंगाल  की  राज्य

 सरकारों  से  सूचना  wal  आनी  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  |

 सरकार  का  सभी  सम्बन्धित  एजेंसियों  द्वारा  अत्यधिक  सकता  बरती

 जा

 गोरखपुर  जिले  में  श्राकाशावाणी  केंद्र

 5483  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 कया  गोरखपुर  जिले  में  प्राकादावाणी
 के  एक  केन्द्र

 की
 स्थापना

 की  जा  रही  है
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 यदि  at,  तो  कब  तब  यह  केन्द्र  पुरा  हो  जाएगा  art  यहां  से  कब  प्रसारण  प्रारम्भ

 किये  जायेंगे  ?

 सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  म  त  नन्दिनी  :

 हा ं।

 1973  के  अन्त  तक  ।

 अ्रहमदाबाद  स्थित  जहांगीर  मिल  को  चालू  करना

 5484.  at  प्र सन्त भाई  मेहता  :  war  बिदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  उन्हें  अ्रहमदाबाद स्थित  जहांगीर  at  30  1970
 से

 बन्द  पड़ी

 के  सम्बन्ध  में  श्रमिकों  तथा  जहांगीर  मिल  चालू  करने  समिति  अहमदाबाद

 से  सदस्यों  की  are  से  पत्र  श्र  ज्ञापन  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  उक्त  मिल  के  बन्द  होने  के  कारण  लगभग  2500

 बेरोजगार  हो  गए  हैं  तथा  उक्त  श्रमिकों  के  परिवारों  के  लगभग  10,000  व्यक्ति  तब  से  राधे

 भूखे  रह  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  उक्त  मिल  को  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कायंवाही

 की  +?
 ट

 बिदेश  व्यापार  wares  में  उप-मन्त्री  ए०  सी०  :  जी  हां  |

 लगभग  1700  कर्मचारी  ।

 उद्योग  तथा  अधिनियम  की  धारा  के  अंतगर्त  मिल  का

 प्रबन्ध  हाथ  में  लेने  विनिश्चिय  किया  गया  है  शौर  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  आदेश  जारी  किए

 जाने  की  सम्भावना  है  ।

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  श्रल्युमी  नियम
 का  आयात  उसका

 वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  बेचा  जाना

 5485.  थी  नरेंद्र  कुमार  साँघी :
 क्या  fazer  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  1970  में  सम् वाहकों  तथा  तारों  के  निर्माण  के  लिए  25,000  टन

 भ्रल्यूमीनियम  का  रायात  करने  का  निश्चय  किया  था  ;

 क्या  यह  भी  निश्चय  किया  गया  था  कि  इसका  50  प्रतिश्त  श्रायात  खनिज

 तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  किया  जायेगा  तौर  शेष  वास्तविक  उपभोक्ताओं  द्वारा  ;

 यदि  तो  कया  पूरी  मात्रा  का  sata  कर  लिया  गया  था  ;

 यदि  तो  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  कितना  कम  आयात  कियां

 गया ;  कौर
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 खनिज  तथा  धातु  व्यापार पार  निगम  द्वारा  आयातित  सस्मूमीनियम
 में  से  वास्तविक

 भोक्ता ओं  को  कितनी  मात्रा  दी  जायेगी  तथा  किस  मुल्य  पर  ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मस्ती  ato  )  सरकार  ने

 डी०जी  ०टी०डी०  एककों  के  लिए  ae  1970-71  के  दौरान  लगभग  24,000  मे ०  टन  एसयू

 मिलियन  का  आयात  करने  ar  विनिश्चित  किया  था  ।

 जी  नहीं  ।  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  हेतु  कोई प्रतिशतता

 निर्धारित नहीं  की  गई  थी  ।

 ay  1970-7।  के  दौरान  खनिज  तथा  arg  व्यापार  निगम  ने  14,200  मे०  टन

 का  आयात  किया '  गेर-सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  वास्तविक  आयात  जानकारी

 नहीं है

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 वास्तविक  प्रयोक्ताओं  को  निम्नलिखित  मूल्यों  पर  3497.35  मे०  टन  की  मात्रा

 वर

 की
 पूति  की

 जा  चुकी  है  अथवा  की
 जा

 रही  क क  क  me  Rint  ब वि ४०० 2 न आक

 सुपुर्द की  विजय  मृत्य  प्रति

 सुपुर्दे की  जा  रही  तिमाही  मेटल

 मात्रा

 मे  ०टन  रु०

 545.09  6990

 1971

 2952.26
 स्प्रे  ल-जून

 6795

 1971  छड़ों  के

 6730

 छड़ों  के

 ee
 )

 लााायगााा स्श्भाा or

 परिचय  बंगाल  को  कूच-बिहार  जिले  की  श्राम  जनता  के  साथ  स्थानीय  पुलिस  का  दुर्व्यवहार

 5486.  श्री  बी०  कण०  दास  चौधरी :  व्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  कूच-बिहार  जिले  में  स्थानीय  पुलिस  प्रशासन  द्वारा

 अवस्था  के  बहुत  से  लड़कों  को  1970 के  sea  में
 तथा  1971  के  प्रारम्भ में  पूछ-ताछ  के  लिए

 भ्रमणा  किसी  अन्य  कारण  से  पकड़ा  गया  था  तथा  उन  सभी  लड़कों  को  निर्दयता  से  पीटा  गया

 था
 a  आवश्यक  रूप  से  कुछ  दिनों  हिरासत  में  रखा  गया  था  ;

 पुलिस  के  इस  दुर्व्यवहार  के  विरुद्ध  कई  शिकायतें
 दर्ज  कराई

 गई  थीं
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 कितने  लड़कों  को  पकड़ा  उनसे  पूछ-ताछ  की  गई  तथा  उन्हें  कितने-कितने

 दिनों  तक  हिरासत  में  रखा  गया  ;

 उनमें  से  कितने  लड़के  दोषी  पाये  गये  ;  और

 उन्हें  गैर-कानूनी  ढंग  से  तंग  करने  तथा  हिरासत  में  रखने  के  क्या  कारण हैं

 कौर  क्या  सरकार  का  विचार  उन  सम्बन्धित  पुलिस  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने

 का

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  से  cae  बंगाल

 सरकार
 से

 अपेक्षित
 सूचना  एकत्रित

 की
 जा  रही  है  और  प्राप्त  होने पर  सभा  पटल  पर  रख

 दी
 जायेगी  |

 दिल्लो  में  टेलीफोन  बिलों  को  बकाया  रानी  के  भुगतान  के  लिये  टेलीफोन

 उपभोक्ताओं  को  नोटिस

 5487.  श्री  विश्वनाथ  भुनभुन वाला  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  टेलीफोन  विभाग  ने  दिल्‍ली  में  टेलीफोन  के  उपभोक्ताओं  को

 फोन  बिल  जारी  किये  हैं  जिसमें  उन्हें  एक  वर्ष  और  दो  वर्ष  के  बिलों  की  बकाया  राशि
 का

 भुगतान

 करने  को  कहा  गया  है  ;

 टेलीफोन  विभाग  द्वारा  ऐसे  बिल  जारी  करने  में  काफी  समय  लेने  के  क्या  कारण  हैं

 भर  कितने  मामलों  में  टेलीफोन  लाइन  काट  दी  गई  थी  ;

 क्या  बहुत  से  मामलों  में  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  ने  इस  आधार  पर  विरोध  किया  है

 कि
 बिलों  में  वास्तविक  शुल्क  से  श्रमिक  शुल्क  दिखाये  गये  हैं  ;  प्रौढ़

 क्या  बिलों  को  विलम्ब  से  प्राप्त  करने  के  कारण  उपभोक्ताओं  को  गलत  दिखाये  गये

 शुल्क  पर  विरोध  करने  का  भ्र वसर  नहीं  दिया  जाता है  त्र  उनको  इसका  पूरा  भार  वहन  करना

 पड़ता  है  शरर  यदि  हाँ  तो  क्या  इस  विलम्ब  के  लिए  किसी  पर  उत्तरदायित्व  निर्धारित  किया  गया

 है  भर  बिलों  को  नियमित  रूप  से  भेजने  के  लिए  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  कौर  जी  हां  ।  केवल  उन्हीं  मामलों

 में  बिलों  की  प्रतियाँ  भेजी  जाती  हैं  जिनमें  उपभोक्ताओं  के  नाम  पुरानी  रकम  शेष  हो  ।  उन  रकमों

 के  बिल  समय  पर  ही  जारी  किये  गये  लेकिन  उपभोक्ताओं  ने  किसी  न  किसी  कारण  से  उनका

 कपड़ा  मिलों  क  सम्बंध  में  पश्चिम  बंगाल  को  विशेषज्ञ  समिति  क

 सुल्तानों  को  क्रियान्विति

 5485  श्री  एन० ई०  चोरों  :  क्या  बिदेशी  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  की  कपड़ा  सिलों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  नियुक्त  पश्चिम  बंगाल  की

 विशेषज्ञ  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  भेज  दिया  है  ;  at

 यदि  तो  उन  सिफारिशों  को  कार्य  रूप  देने  के  सरकार ने  कौन  से  कदम

 उठाये हैं  ?
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 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  सी०  :  समिति  ग ने  1  &-2-69

 को  अपना  प्रारम्भिक  प्र निवेदन  भेजा  था  |

 तीन  एककों  के  सम्बन्ध  में  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  भेजे  गये  प्रतिवेदन  तथा  अन्य

 मामलों  में  भेजे  गये  अलग  gay  प्रतिवेदनों  के  आधार  पर  राज्य  सर्कार  ने  वस्त्र  आयुक्त  को

 उपयुक्त  मामलों  में  तकनीकी  श्राथिक  सर्वेक्षण  करने  तथा  अन्य  मामलों  में  प्रबन्धकों  को  राज्य

 वित्तीय  निगम  से  इन  प्रतिवेदनों  में  निर्दिष्ट  शर्तों  के  पूरा  हो  जाने  पर  अतिरिकत  निधियाँ  प्राप्त

 करने
 का

 परामर्श  दिया
 ।  यह  देखते  हुए  fe  राज्य  वस्त्र  निगम  की  स्थापना  के  लिए

 काफी  बड़ी  धनराशि  राज्य  सरकार  ने  राज्य  के  प्रस्तावित  वस्त्र  निगम  के

 लिए  पूजा  ढांचे  की  एक  संबोधित  पद्धति  का  सुभाव  दिया  है  जो  भारत  सरकार  के  विचाराधीन

 राज्य  वस्त्र  निगम  के  गठन  के  बारे  में  विनिश्चय  होने  तक  राज्य  सरकार

 कुछ  कमजोर  एककों  के  लिए  वित्त  प्राप्त  करने  के  लिए  gal  तथा  वित्तीय  संस्थापकों  के

 साथ  बातचीत  कर  रही  है  ।  कुछ  मामलों  में  राज्य  सरकार  ने  इक्विटी  में  निवेश  किया  और  बेक

 ऋणों  के  लिए  गारंटी  देने  का  निश्चय  किया  ।  उद्योग  तथा  भ्रघिनियस  के

 अ्रन्तगंत  अनेक  मामलों  में  जांच  प्रारम्भ  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  चुके  हैं  और  कुछ  मामलों  में

 जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  चुके  हैं भ्र ौर  वे  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 गुजरात  के  लिये  पुनरीक्षित  चौथी  योजना

 5489.  श्री  पी०  जडेजा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  गुजरात  के  लिए  चौथी  योजना  का  विस्तार  करने  का  एक

 प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजा  था  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  :

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  जी  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 जामनगर  जिले  के  गाँवों  में  सीवेज  निक  टेलीफोन  घर

 5490,  श्री  डी०  पी०  जदेजा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है
 कि

 गुजरात  के  जामनगर  कौर  हलार  जिलों के  गांवों  में

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घरों  की  व्यवस्था  नहीं  है  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किये  जाने

 का  प्रस्ताव है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :
 गुजरात  के  जामनगर  और  हलार  जिलों

 लाठीपुर  को  छोड़कर  सभी
 प्रशासनिक  महत्व  वाले  स्थानों  टेलीफोन  सुविधा  दे

 दी  गई  हैं  ।  लाठीपुर  में  अ्रतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकघर  के  उप-डाकघर  में  बदले  जाने  के

 वहां  सार्वजनिक  टेलीफोन घर  खोलने  पर  fare  किया  जायेगा  |

 जहां  कहीं  प्रस्ताव  श्रमिक  दृष्टि  से  व्यवहार  होते  टेलीफोन  सुविधाएं  दे  दी  जाती
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 हैं  ।  जिन  मामलों  में  प्रस्ताव  ग्र लाभकारी  होते  यदि  कोई  इच्छुक  पार्टी  विभाग  को  होनें  वाले

 घाटे को  पुरा  कर  दे
 तो

 किराया  और  गारंटी  के  आधार पर  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोल  दिये

 जाते हैं

 इंजीनियरों  को  बेरोजगारी  दूर  करने  हेतु  गुजरात  को  वित्तीय  सहायता

 5491  श्री  डी०  पी०  जडेजा
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  अपने  राज्य  में  इंजीनियरों  की  बेरोजगारी  दुर  करने  के

 लिए  केन्द्र  से  वित्तीय  सहायता  मांगी  है  कौर

 यदि  तो
 केन्द्र  सरकार  को  कितनी  धनराशि  दी  है

 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  चन्द्र  पन्त  जी  श्रीमान

 केन्द्रीय  सरकार  ने  गुजरात  सरकार  के  लिए  1969-70  तथा  1970-7!  में
 क्रमश

 20  लाख  तथा  15.6:  लाख  रुपये  की  विशेष  acer  सहायता  बिजली  तथा  बाढ़  नियन्त्रण

 योजनाकारों  के  सर्वेक्षण  तथा  जांच  के  कार्य  को  बढाकर  इंजीनियरों  को  नौकरियां  देने  के  लिए

 मंज़ूर की

 पश्चिम  बंगाल  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नये  डाकघर

 5492.  श्री  गदाधर  साहा  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 aar  पश्चिम  बंगाल  के  dye  जिले  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नए  डाकघर  खोलने  की

 कोई  योजना  है

 यदि  तो  कितने  कौर

 वे  कहां-कहां खोले  जायेंगे
 ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  ol

 चौथी  योजना  की  शेष  अवधि  के  दौरान  60  नये  डाकघर  खोलने  का  प्रस्ताव  है  |

 जिन  स्थानों  पर  डाकघर  खोलने  के  अस्थायी  प्रस्ताव  उनमें  से  कुछ  इस  प्रकार  हैं
 re  ey ow  a  बाक  य

 aT
 1971-72  1972-73  1973-74

 ae

 बातसपुर  घटटोर

 लाघोसा  कचरी घाट  few

 कालेश्वर  अता  uue
 मत्लिकपुर

 कोहराम  बलाई  गोवलमाल

 उपचार  हरीश

 मा भी ग्राम  पटदटाडागा अँगुरिया

 नभ  गोपेग्राम wets  ब  oe

 फिर  यह  उल्लेखनीय  है है  कि  डाकघरों  का  खोला  जाना  ae  देखनें  के  लिए

 प्रस्ताव  की  जांच  करने  पर  निर्भर  करता  है  कि  विभागीय  मानकों  की  पूर्ति  हो  रही  है  ।
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 परिचय  बंगाल  के  वीर  तुम  जिले  में  शाखा  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना

 5493.  श्री  गदाधर  साहा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  के  बीरभूम  जिले  के  उन  शाखा  डाकघरों  के  नाम  क्या  है  जिनका  वर्ष

 1977-72  में  उप-डाकघरों  के  रूप  में  दर्जा  बढ़ाये  जानें  का  प्रस्ताव  है  ;  ie

 उनकी  संख्या  कितनी  है  तथा  वे  कहां-कहां  स्थित  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  और  1971-72  के  वर्ष के

 दौरान  जिन  4  विभागेतर  शाखा  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाकर  विभागीय  उप-डाकघर  बनाये  जाने

 का  प्रस्ताव  वे  इस  प्रकार  हैं
 :

 1  चतरा

 2

 3  कुरुमग्राभ

 4  चांदपुर

 पश्चिम  बंगाल  के  ग्राम्य  क्षत्रों  में  परिचयात्मक  डाकघर

 5494,  श्री  गदाधर  साहा  :  कया  संचार  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बीरभूम  पश्चिम  बंगाल  के  प्राम्य  क्षेत्रों  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  इस  ag

 परीक्षणात्मक  डाकघर  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  है  ;

 बीरभूम  जिले  के  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  Va  प्रकार  की  डाक  सम्बन्धी

 सुविधाओं की  बढ़ती  हुई  मांग

 संचार  मंत्री  हुमकता  नंदन  :  परिचय  बंगाल  के  बीरभूम  जिले  के

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  1971-72  वर्ष  के  दौरान  निम्नलिखित  स्थानों  पर  डाकघर  खोलने  का  प्रस्ताव

 gi

 बिलासपुर

 लारोसा

 काले स्वर

 कोहराम

 उचाटू

 लांगुरिया

 ग्राम

 फिर  भी  ag  कहा  जा  सकता  है  कि  dregs  जिने  के  प्रापण  शे  में  1271-72  व्  के
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 '  दौरान  कुल  20  भ्र ति रिक्त  शाखा  डाकघर  खोलने  का  प्रस्ताव  है  लेकिन  जित  तेरह  गत्  जगह

 पर  डाकघर खोले  उनके  बारे  में  अन्तिम  निराले  अभी  नहीं  लिया  गया है  ।
 उपरोक्त

 7

 जगहों  पर  डाकघरों  का  खोला  जाना  भी  प्रस्तावों  की  जांच  के  परिणाम  पर
 और

 उनके
 विभागीय

 मानकों  पर  पुरा  उतरने  पर  निसार  करेगा
 ।

 ')  राधीरपुर  (2)  मोरडीरी  (3)  जनहानपुर  (4)  जनुबाजार  (5)  गड़िया

 (6)  बारसाल (7  )

 जगारी  (8  )

 चितोरी  (9)  रामभद्रपुर  (10)  तिरा ग्राम  1)  कामाख्या

 सेमरा (12)  देवाराम (1  3)  (  )  माहे ग्राम  (15)  रें गुलिया  (16)  केशाईपुर  (17

 (18)  प्रसाद पुर  (19)  sae  नीतईपुर  (21)  घटना  (22)  wae  (23)  का मिया पुर

 (24)  नसीर ग्राम  (25)  रानी पुर  (26)  भादरा  (27)  बानाग्राम  (28)  भालुका  (29)  मोहनपुर

 (30)  कोस्टीकुरी  (31)  सुदूर  (32)  सोलुका  अंगूरी  )  उट्टा कोरा  (34:  सिरसा  (35)

 नोहरिया  (36)  गोलमाल  (57)  रानी ग्राम  (38)  नन्दी हाट  (39)  शिकार  (40)  भदूलिया  (41

 हरीश  (42)  मा भी ग्राम  (43)  नूतन ग्राम  (44)  गोहालियारा  (45)  भागलपुर  (46)  पाऊंगा

 (47)  रेलपुर  (48)  रामपुर हाट  (49)  बहीरा  (50)  मैजिनी  गोलमाल  (51)  रखणजीतपुर  (52)

 निरूल  (53)  मल्लिक पुर  (54)  रावतरा  (55)  घट टोर  )  पालसा  (57)  जनुबाजार  (58)

 भागवतीपुर  (59)  डांगापोना  (60)  (61)  कांचेघटा  (62)  प्रतापपुर  (63)  बेलप

 उपयु  क्त  स्थानों  पर  डाकघर  खोलने  के  प्रस्तावों  की  जाँच  की  जा  रही  है  ।

 Economically  Backward  States

 5495  Shri  Bibhuti  Mishra  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Prime  Minister  is  fully  responsible  for  the  policies  of  Government

 and  the  implementation  of  the  programmes  of  Government

 (b)  whether  in  spite  of  all  these  plans,  some  of  the  States  are  comparatively  backward

 and economically  and  Bihar  is  the  most  backward  State ;

 (c)  if  so,  whether  the  Prime  Minister  given  any  directions  to  the  Minister  of  Plana-

 ing  for  allocating  funds  to  the  States,  having  low  income,  from  the  Non-plan  heads,  in

 addition  to  the  10  per  cent  provided  for  them  under  the  Plans  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  (a)  Yes,

 Sir

 (b)  According  to  the  comparable  estimates  of  State  incomes  furnished  by  the  Cen-

 tral  Statistical  Organisation  for  the  years  1962-63  to  1964-65,  the  per  capita  income  of

 some  States  is  below  the  national  average  and  Bihar’s  per  capita  income  is  the  lowest

 (c)  No,  Sir

 Poor  Telephone  services  in  North  Bihar

 5496  Seri  Bibhuti  Mishra  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  the  Telephone  services  in  North  Bihar,  partiuclarly  in  Champaran  Dis-

 trict,  are  in  a  pitiable  condition

 (b)  whether  one  cannot  have  a  clear  talk  over  the  Telephone  even  after  getting
 telephone  line  for  Delhi,  Calcutta  and  Bombay  but  with  great  difficulty  ;  and

 taken  wR (c)  if  so,  the  remedial  measures  bei  क क  y  Government  in  this  regard  ?
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 The  Minister  of  (Shri  N.  Bahuguna)  :  (a)  No  Sir.  Telephone
 services  in  North  Bihar  including  Champaran  District  are  normal.

 (b)  There  are  no  such  complaints  from  subscribers.

 (c)  Dees  not  arise.

 मद्रास  में  उपग्रह  केंद्र  को  स्थापना

 5497.
 श्री  सी०  चित्ती  बाबू

 :
 क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  मद्रास  में  एक  उपग्रह  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव है  |;

 क्या  देहरादून  में  एक  उपग्रह  केन्द्र  स्थापित  किया  जायेगा  ;

 मद्रास  से  भ्रमण  स्थान  पर  उपग्रह  केन्द्र  को  ले  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  जी  नहीं  ।

 जी

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 Production  of  Coarse  Cloth

 5498,  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  :
 State

 Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to

 (a)  whether  a  few  days  back,  the  Central  Government  made  an  announcement  to
 double  the  production  of  coarse  cloth  ;

 (b)  the  ratio  in  which  the  production  of  coarse  cloth  has  inereased  as  a  result  of  the
 said  announcement  ;  and

 (c)  if  the  production  of  coarse  cloth  has  not  registered  any  increase,  the  reasons
 therefor  and  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 .
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.  C.  George):  (a)  No

 Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  A  scheme  for  the  production  of  100  million  sq.  metres  of  controlled  cloth  ina

 quarter  was  evolved  towards  the  end  of  May,  1971  and  it  has  come  into  force  from  Ist
 क

 June.  The  working  of  the  scheme  is  being  watched.

 इम्फाल  से  की  जानेवाली  ट्रक  कालों  का  स्पष्ट  न  सुना  जाना

 5499.  श्री  एन०  टोम्बा  fag  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मनीपुर  से  बाहर  इम्फाल  और  स्थानों  को  की

 जानें  वाली  ट्रंक  कालों  में  सदा  व्यवधान  पड़ता  है  भ्र ौर  स्पष्ट  सुनाई  न  पड़ने  के  कारा  कालें

 बेकार  हो  जाती  हैं  ;

 यदि  तो  इस  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिए  कया  कायंवाही  की  जा  रही  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  जी  नहीं  ।  इम्फाल  से  मणिपुर  के  बाहर

 के  स्थानों
 के

 लिये  ट्रंक  लाइनों  पर  श्रव्यता  सामानों  के  भीतर  होती  है  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।
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 |“ है
 एन०  भाई  टल।प्रिटर  सबा  के  माध्यम  स  मणिपुर  के  समाचार-पत्रों  को  सहायता  दना

 5500.  at  एन०  टोम्बा  fag  :  कया  सुचना  कौर  प्रसरण  मन्त्री  यह  बताने  की  HIT

 करेंगे कि  :

 (#)  Jo  एन ०  ग्राम  टेलीप्रिन्टर  सर्विस  के  माध्यम  से  मणि र  के  स्थानीय  समाचार

 पत्रों  को  दी  गई  सहायता  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 (@)  क्या  समाचार-पत्र  केवल  उन्हीं  समाचारों  से  लाभान्वित  होतें  हैं  जों  प्रचार  विभाग

 में  काय॑  के  सामान्य  समय  के  दौरान  प्राप्त  होते  हैं  ;

 क्या  सरकार  स्थिति  सुधारने  के  लिये  gear  साधनों  पर  क्वार  कर  रही  है  ;  कौर

 यदि
 तो  इस  प्रकार  की

 गई  कार्यवाही की  मुख्य-गुरूर  बातें क्या  हैं  !

 सुचना  श्र  प्रसारण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  नन्दिनी  :  से  (a)

 सूचना  मणिपुर  प्रशासन  से  एकत्र  की  जा  रही  है  ate  यथासमय  सदन  कीं  मेज  पर  रख  दी

 जायेगी  |

 प्राकादावाराी  से  देवा  के  भौगोलिक  ज्ञान  के  प्रसार  के  लिये  विशेष  कार्यक्रम

 5501,  श्री  एन०  टोम्बा  सिह  :  क्या  सुचना  शौर  सारण  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  आकाशवाणी  सभी  केन्द्रों  से  विशेष  कार्यक्रमों  के

 रखा  द्वारा  सामान्य  जनता  को  देश  का  भौगोलिक  ज्ञान  कराने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  war  कर

 सकती  है  तर  क्योंकि  देश  बहुत  बड़ा  है  इसलिए  देश  के  प्रत्येक  भाग  में  लोगों  को  सरल  ढंग॑  से

 देश  के  दूसरे  भागों  के  वारे  में  मूलभूत  जानकारी  प्राप्त  करने  की  झ्रावस्यकता  है  ;  तौर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने का  और

 तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें क्या  हैं
 ?

 सुचना  शौर  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  नन्दिनी  :

 हां  ।  यह  केवल  भौगोलिक  ज्ञान  के  सम्बन्ध  में  ही  वरन्‌  देश  के  विभिन्‍न  भागों  के  जीवन  शौर

 संस्कृति  के  ग्न्य  पहलुओं  के  बारे  में  भी  ठीक  है  ।

 देश  के  भूगोल  पर  कार्यक्रम  स्कूलों  के  लिये  प्रसारणों  तथा  बच्चों  के  लिये  कार्यक्रमों

 में  शामिल  किए  जातें  हैं  ।  इसके  श्राकाशवाशी  के  विभिन्न  केंद्रों  से

 नामक  मासिक  पत्रिका  जिसमें  देख  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों

 साहित्य  तथा  संस्कृति  का  चित्रण  होता  नियमित  रूप  से  प्रसारित  किया  जाता  है  ।  देश  के

 विभिन्‍न  भागों  की  जानकारी  के  प्रसार  के  मामले  पर  श्राकाशवारणी  तथा  संस्कार  दोनों  ही  बराबर

 ध्यान  देती  रहेंगी  |

 दिल्‍ली  स्थिति  कमला  मार्केट  में  भ्रष्टाचार  तथा  आपराधिक  गतिविधियां

 5502.  डा  रानेन  सेन
 :  कया  गृह  मन्त्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे फि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  13  19  71  के  श्राफ  में  प्रकाशित  इस
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 आशय  के  समाचार  की  शर  दिलाया  गया  हैं  कि  दिल्‍ली  कमला  मार्केट  भ्रष्टाचार  तथा

 fers  गतिविधियों  का  asst  है  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  कौन  से  कदम  उठाये  हैं  ?

 मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  az  ग्र

 सरकार  ने  '  '-6-1971  के  टाइम्स  श्राफ  इन्डिया  में  निकलें  समाचार  को  देखा है  ।  दिल्‍ली

 पुलिस  वी  रिपोर्ट  के  अनुसार  शराबघर  नशीले  पदार्थों  कीं  gar  तथा  विदेशी  मुद्रा

 विनिमय  तथा  चोरी  के  सामान  के  बारे  में  व्यापक  शिकायत  ठीक  नहीं  है  ।  इस  क्षेत्र में  यातायात

 सम्बन्धी  अपराधों  तथा  यातायात  के  चलाने  में  बाधा  खड़ी  करनें  के  लिये  1970-71  में  “&  चालान

 किये  गये  ।

 दिल्‍ली  से  एक  ATH  का

 5503,  श्री  करार  कार  fag  देव  :

 थो  एच०  Fo  एल०  भगत  :

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार का  ध्यान  30  1971  के  आफ  इन्डिया  में  प्रकाशित

 इस  aa  के  समाचार  की  are  दिलाया  गया  है  कि  कुछ  समाज-विरोधी  तत्वों  द्वारा

 दिल्ल cat  से  एक  लड़के  का  अपहरण  किया  गया  wit  लड़के  को  खोजने  के  लिए
 पुलिस  प्रावश्यक

 सहायता  नहीं  दे  सकी  ;  गौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  a  सरकार  ने  समाचार

 देखा  है  ।  दिल्ली  पुलिस  ने  श्री  रामजी  लाल  की  रिपोर्ट  पर  4-7-68  को  भारतीय  दण्ड  संहिता

 की  घारा  363  के  अधीन  एक  मामला  दर्ज  किया  था  ।  गुमशुदा  लड़के  का  न  तो  पता  लगाया  जा

 सका  कौर  न  ही  उसके  अपहरण  के  कोई  प्रमाण  मिले  ।  मामले  को  18-4-69  को  पता  न  लग

 सकें  मामले  के  रूप  में  दाखिल  दतर  कर  दिया गया

 5-1-71  को  शिकायतकर्ता  श्री  रामजीलाल  ने  पुलिस  को  सूचित  किया  कि  उसका  पुत्र

 लालरों  मण्डी  पटियाला  में  मिल  गया  हैं  ।  मामला  चालू  किया  गया  है  कौर  जांच-पड़ताल

 की  जा  रही

 श्रावित  नीति  सम्बंधी  पुस्तक  को  निर्धारित  समय  से  पुर्व  प्रकाशित  करने  पर

 प्रेस  रिपोर्टरों  का  विरोध

 5504.  श्री  इयामनन्दन  मिश्र  :  क्या  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  प्रैस  रिपोर्टरों
 ने

 लाल  पुस्तक  जो  आयात  नीति  के  बारे  में  निर्धारित

 समय  से  पूर्व  प्रकाशित  करने  कौर  चुनें  !  संवाददाता  को  इसकी  जानकारी  देने  के  कारण  विरोध

 प्रकट  किया  था  ;  शौर
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 क्या  प्रेस  रिपोर्टरों  ने  लाल  पुस्तक  फे  प्रकाशित  होने  से  पुर्व  ही  इसके  बारे  में  उनके

 प्रसारण  का  तीव्र  विरोध  किया  है
 ?

 .  1  मई  1971 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  To  सो०  :  att

 में  हुए  प्रेस  सम्मेलन  में  कतिपय  संवाददाताश्रों  ने  पुछा  था  कि  30  अप्रैल  को  अर्थात  सरकारी  प्रेस

 सम्मेलन  से  एक  दिन  पहले  मन्त्री  महोदय  के  भाषण  को  रेडियो  पर  प्रसारित  करने  और  रड  बुक

 जारी  करने  का  ; 28  कारण  है  ।  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  था  कि  रड  बुक  जारी  करने के  सम्बन्ध

 में  सरकारी  सूचना  30  अप्रैल  को  जारी  की  गई  थी  ae  इसके  जारी  होने  के  मन्त्री

 महोदय  का  भाषण  प्रसारित  किया  गया  था  |

 निर्वात  नीतियां  तथा  सहायता  योजनायें  बनाने  में  राज्यों  का  सक्रिय  सहयोग

 5505.  श्री  निहार  भास्कर  श्री  मुहम्मद  शरीफ

 श्री  राजशेखर  प्रसाद  सिह

 क्या  fader  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मन्त्री  ने  जो  निर्यात  संवर्धन हेतु  राज्य  बोर्ड  के
 चेयरमन

 हैं

 देश  के  निर्यात  संवर्धन  सम्बन्धी  प्रयासों में  राज्य  की  भूमिका  पर  प्रकाश  डालने
 के

 लिए

 कहा है

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  मांग  की  है  कि  उनके  राज्य  द्वारा  निर्यात  किये  जाने  वाले

 मुख्य  उत्पादनों  के  सम्बन्ध  में  नीति  निर्धारण  सहायता  योजनायें  बताने  में  मत

 निर्णायक  हो

 क्या  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  नीतियां  तथा  सहायता  योजनायें  केवल  केन्द्र  द्वारा

 ही  बनायी  जाती  हैं  और  इस  प्रकार  की  नीतियों  तथा  सहायता  योजनाओं  से  राज्य  की  कठिनाइयां

 टूर  नहीं  हो  पाती  हैं  ;
 अ्रौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 बिदेश  व्यापार  मत्रालय  में  उपन् मंत्री  ए०  सो०  कतिपय

 तमाचा  पत्रों  में  प्रकाशित  समाचारों  से  प्रकट  होता  है  कि  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मन्त्री  ने  ऐसा  वक्तव्य

 दिया  है  परन्तु  इस  प्रकार  की  कोई  औपचारिक  सूचना  मुख्य  मंत्री  से  प्राप्त  नहों  हुई  है  ।

 देश  के  निर्यात  प्रयास  में  राज्यों  के  योगदान  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  राज्यों  के  उद्योग

 निदेशकों  की  बैठक  के  आयोजन  हेतु  भारतीय  विदेश  व्यापार  संस्थान  द्वारा  एक  प्रस्ताव  रखा  गयां

 था  मंत्रालय  ने  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  है  और  शीघ्र  ही  भारतीय  विदेश  व्यापार  संस्थान  के

 तत्वावधान  में  एक  बैठक  आयोजित  करने  का  विचार  है  |

 देश  में  लाटरी  के  टिकटों  की  बिक्री  से  लाभ

 5506.  थ्री  जी०  वाई०  कृष्णन्‌
 :  कया  गृह  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  कितने  राज्य  लाटरी  टिकट  बेच  कर  लाभ  कमा  रहे  हैं

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  घोटाला  की  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं
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 45] न्  os य  प्रतिबन्ध  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव यदि  तो  क्या  लाटरी  के  टिकटों  की

 सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  wit  कामिक  विभाग  में  राज्य  मन्त्रों  राम  निवास  :  अब

 तक  प्राप्त  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  निर्दिष्ट  है  ।  उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिम  बंगाल

 >
 की  सरकारों  से  भ्रपेक्षित  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  ट्  तथा  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 विवरण
 ि  क  ee  एए  जिवाना  rey

 क्र०  राज्य/संघ  राज्य  उन  राज्यो ंके  नाम  जिन्हें  लाटरी  के

 सख्या  क्षेत्र  का  नाम  टिकटों  के  बिक्री  से  लाभ  हो  रहा  है
 ane ग

 बिहार  लाभ
 हो  रहा

 हरियाणा

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मसूर

 उड़ीसा

 8.  पंजाब  लाभ  हुआ  किन्तु  पिछले  कुछ

 ड्रा  से  हानि  हो  रही है  ।

 राजस्थान  लाभ हो  रहा  है

 0  तमिल  नाडु

 जम्मू  और  काइमी र
 ३  11:  हाक  A  Ee  ete

 Indian  News  Review  shot  by  European  Cameramen

 5507.  Shri  Hukam  Chand  K  :chwai  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 casting  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  an  ‘Indian  News  Review’  photographed  by  some  European  Cameramen
 has  been  exhibited  in  the  Cinema  halls  of  Delhi  ;  and

 (b)  its  effect  on  the  public  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shrimati
 Nadini  Satpathy)  :  (a)  No  Indian  News  Review  photographed  by  European  cameramen

 has  been  exhibited  in  the  Cinema  hails  of  Delhi.  However,  some  items  pertaining  Bangla
 Desh  received  from  via  Television  Centre,  New  Delhi,  were  included  in

 INR  No.  1172(A).

 (b)  Government  are  not  aware  of  any  special  effect  of  this  News  Reel.
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 Trunk  calls  put  through  by  Union  Ministers  from  their  residential  Telephones

 5508.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  trunk  calls  made  by  each  of  the  Union  Minssters,  including  the

 Prime  Minister,  from  the  telephones  installed  at  their  Delhi  residences  during  the  period
 frour  the  20th  December,  1970  to  18th  March,  1971  ;

 (b)  the  expenditure  incurred  by  Government  on  the  trunk  calls  made  by  the  Ministers

 during  the  said  period  ;  and

 (c)  whether  the  bills  of  the  trunk  calls  made  by  the  Ministers  for  non-official  work
 are  also  paid  from  Government  account  ?

 The  Minisner  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  :  (a)  A  statement  showing
 the  number  of  trunk  calls  made  by  each  Union  Minister  with  their  corresponding  values  is

 placed  on  the  table  of  the  House.

 (b)  and  (c).  Information  is  being  collected  from  the  Ministers  and  will  be  placed
 on  the  table  of  the  House  as  soon  as  received.

 STATEMENT

 Statement  showing  the  number  of  Trunk  Calls  and  amount  of  Trunk  Calls

 made  during  the  period  20th  December,  1970  to  18th  March,  1971  in  respect  of  Tele-

 phones  installed  at  the  residences  of  the  Ministers,  State  Ministers  and  Deputy
 Ministers

 eee  नर  nr

 Name  of  Minister  No.  of  Trunk  Calls  Amount  of  Trunk

 Calls. काया  जा
 *  Rs.

 1,  Smt.  Indira  Gandhi  230  10864.50

 1580.20 Smt.  Nandini  Satpathy  74

 Sh.  K.  V.  Raghunatha  Reddy  37  1667.00

 Sh.  Jagjivan  Ram  15  287.00

 Sh.  P.  C.  Sethi  103  2614.00

 Sh,  Narender  Singh  Mahida  110  7330.30

 Prof,  V.  K.  1२.  V.  Rao  176.00

 Sh  Bhakt  Darshan  35.00

 Sh  Amiya  Kumar  Kisku  16  1068.00

 10  Sh  Swaran  Singh  46  590.50

 11  Sh  Surinder  Pal  Singh  45.50

 12  Sh  Y.  Chavan  39  1876.00

 13  Sh  ४.  Cc.  Shukla  238  9202.30

 14  Sh  K.  R.  Ganesh  31  2436.50

 15  Sh  Fakhruddin  Ali  Ahmed  6724.50

 16  Sh  A.  P.  Shinde  77  3665.50

 17  Sh  Jaganath  Pahadia  988.50
 18  Dr  Jamir  16  1172.00
 19  Sh  L.  N.  Misra  242  12281.40
 20  Sh  Ram  Sewak

 112  2193.70
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 Sh  K.  K.  Shah  151  5946.40

 22  Sh  13  704.00 Parimal  Ghosh

 23  Sh  B.  S.  Murthy

 Sh  K.  C.  Pant  65  2518.50

 25.0  Sh  Ram  Niwas  Mirdha  404.00

 26  Sh  K.  S.  Ramaswamy  352.00

 21.0  Sh  Dinesh  Singh  111  4456.50

 28  Sh  M.  R.  Krishna  114  5648.50

 29  Sh  Satya  Narain  Sinha  76  1361.00

 30  Sh  Sher  Singh  735  7380.50

 31  Sh  K.  L.  Rao  23  2940.50

 32  Sh  I.  K.  Gujral  41  654.00

 33  Prof.  Sideshwar  Prasad  102.50

 34  Sh  20 .  D.  Saniivayya  378.00

 35  Sh  Bhagwat  Jha  Azad  43  2250.50

 36  Sh  Bishwa  Nath  Roy  88.50

 37  Sh  Hanumanthaiya  10  340.50

 38  Sh  12  755.00 Jagan  Nath  Rao

 39  Sh  Raghuramaiah  73  3048.00

 Sh  Om  Mehta  160.00

 41  Sh  R.  Panjhazari  19  161.20

 42  Sh  P.  Parthasarthy  252.00

 43  Sh  Iqbal  Singh  223  5794.50

 Sh  B.  R.  Bhagat  161  4335.50

 45  Sh  Mohd.  Shafi  Qureshi  37  951.50

 46  Dr  Triguna  Sen  120.00

 47  Sh  D.  R.  Chavan  2630.00

 48  Sh  Nitiraj  Singh  40.00

 49  Sh  Gulzari  Lal  Nanda  165  2351.00

 50  Sh  R.  L.  Chaturvedi  401.50 25

 51  Sh  Mohd.  Yunus  Saleem  151  3704.¢0

 52.0  Sh  R.  K.  Khadilkar  46  1908.00

 Dr  1629.00 Karan  Singh  32

 54,  Dr  (Smt.)  Sarojini  Mahishi  8  242.00

 *Includes  calls  booked  on  Telephones  working  for  P.  S.,  Additional  P.  S.

 रूरकेला  स्थित  डाकघरों  के  डाक  कर्मचारियों  के  लिये  ग्रावासीय  सुविधायें

 5509.  थी  बी०  न०  एजेटी  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रूरकेला  स्थित  डाकघरों  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  चतुर्थ  श्रेणी के  तमंचा  रियों

 are  डाकियों  को  आवासीय
 सुविधायें  नहीं  दी  गई  हैं  ;

 15!
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 यदि  तो  कितने  कर्मचारियों  को  आवासीय  सुविधायें  दी  गई  हैं  ;

 शौर

 सरकार के  शेष  कर्मचारियों  के  लिये  क्वार्टरों  की  व्यवस्था  करन ेके  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  है
 ?

 संचार  wat  हेमवती  नंदन  :  कौर  क्वार्टरों  के  पात्र  इन  श्रेणियों

 के  101  कर्मचारियों  में  से  15  डाकियों  ake  3  चतुर्थ  शरणी  कर्मचारियों  को  क्वाटर  fer

 गये  हैं  ।

 (i)  75  क्वार्टरों के  निर्माण  की  एक  परियोजना  की  मंजरी  दी  गई  है
 ।

 इनमें  से

 42  के  जिसके  लिए  डाकिए  ate  चौथी  श्रेणी  के  कमंचारी  पाने  के  पात्र  हैं  ।

 (ii)  रूरकेला  की  सिविल  टाउनशिप  उदित  नगर  में  कमंचारियों  कें  क्वार्टरों कें  लिए

 5  wes  भूमि  का  भ्र धि ग्रहण  करने
 का  प्रस्ताव है

 ।

 (iii)  उड़ीसा  के  पोस्टमास्टर  जनरल  tad  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  से  कुछ  क्वाटर  किराये

 के  प्राकार  पर  लेने  के  लिये  भी  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 लेह  में  श्राकादावारी  केन्द्र

 55.0  0,  श्री  रामचंद्रन  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  स्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बीच  लेह  के  आकाशवाणी  केन्द्र  से  प्रसारण  प्रारम्भ  हो  गये  हैं  ;  कौर

 इस  परियोजना  पर  कुल  कितना  व्यय  gar  है  ?

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नंदिनी  :  हां  !

 (=)  1970-71
 के  set  तक

 15
 लाख

 5
 हजार  रुपए

 |

 नई  दिल्‍ली  स्थित  एक  गोदाम  से  लाखों  रुपयों  के  मुल्य  की  aequi

 जब्त  किया  जाना

 5511.  श्री  रामचंद्रन  कड़नापलली
 :  कया  गृह  मन्त्री  यह  sar की  कृपा

 केंरेंगें
 कि  :

 क्या  पुलिस  ने  कालका  नई  दिल्‍ली  में  एक  गोदाम  पर  छापा  मार  कर  23

 1971  को  लाखों  रुपयों  के  मूल्य  की  वस्तुयें जब्त  की  गई  हैं  ;  अ्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है  भ्र  सरकार  ने  दोषी  व्यक्तियों  के  free

 क्या  की्यंवाही  की  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  कृष्णचंद्र  ate  दिल्‍ली  पुलिस  के

 अनुसार
 लगभग  1.5  लखे  रुपये  की  कीमतें  की  विभिन्न  वस्तुयें  ब्यौरे  श्रनुलैग्नक  में  दिये

 गये  23  1971  को  कालका  जी  के  निकट  मदन गिर  कम्प  के  एक  गोदाम  से  ate  उस

 क्षेत्र  तथा  राजौरी  गाडन  के  कुछ  व्यक्तियों  के  कब्जे  से  बरामद  की  गई  ।  इन  वस्तुयें  में  अधिकांश

 सम्पत्ति  ऐसी  है  जो  दिल्ली  के  चौबीस  स्थानों  से  चुराई  TE  है  ।
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 इस  सम्बन्ध  में  चार  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  भर  उन्हें  न्यायिक  हिरासत  में  भेज

 दिया  गया  है
 ।

 मामले
 की

 जांच  पड़ताल  जारी  हैं
 ।

 विवरण

 अनुलग्नक

 चुराई  गई  तथा  बरामद  की  गई  वस्तुभ्नों की  सुची

 ट्रांजिस्टर  11

 a
 कमरा

 ब्रीफ  केस

 कपड़ों के  बंडल

 साड़ी

 6,  पेंट

 कारें  डी०  एल०  78

 डी०  एल०

 बी
 ०एव

 ०
 एस  ०--5060)

 टाइम  पीस

 10  aq  रिका डेर

 1]  alo  वी०  Az

 12  पेइंग  मदीन

 13  थरमस

 14  रेडियो

 15  टेबल  फेन

 16  घड़ियां

 17,  स्कूटर  डी०  है

 18  जीप  डी०  एल०

 19  साइकल

 20  क्राकरी  वि
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 धो त्रीय  झन सं घान  प्रयोग  लोरहाट  में  चाय  के  श्रमदान  से  कफी  न  बनने

 सम्बन्धी  प्रक्रिया  का  विकास

 5512,  श्री  देवीन्द्र  सिह  गरचा

 श्री  कमल  मिश्र  मधुकर

 क्या  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  क्षेत्रीय  श्रनुसंघान  जोरहाट के  डा०  एम०  ०  अयंगर  ने  एक

 ऐसी  एक  प्रक्रिया का  विकास  किया  है  जिससे  चाय  के  waite  से  कठिन  बनाई  जा  सकती  है

 झर

 यदि  तो  इस  तरीके  का  व्यौरा  बया  है  ate  प्रति  वर्ष  कितनी  कठिन
 का

 उत्पादन  किया  जाएगा
 ?

 योजना  मन्त्री  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  विभाग  मन्त्री  सी०

 क्षेत्रीय  ग्रनुसंघान  जोरहाट  ने  चाय  के  gata  से  बनाने  की  प्रक्रिया  का

 विकास  किया  है  ।

 प्रक्रिया  में  चाय  का  शभ्रवदोष  उचित  मात्रा  में  चुने  के  साथ  विलायक  सार
 में

 लगातार

 काउंटर-करेन्ट  सिद्धान्त  के  आघार  पर  तब  तक  मिलाया  जाता  है  जब  तक  ठोस  ate  तरल  पद

 का  निस्तार  न  निकल  आये  |

 प्रयोग  में  लाये  जाने  वाला  विलायक  ट्राइकोलोरोइथेलीन  है  ।  कैफीन  धोल  में  चली  जाती

 हैं  ौर  विलायक  के  आसवन  से  प्राप्त  की  जा  सकती  इसको  वैक्सीन  के  साथ

 ब्रिटिश  फार्माकोपोसिश्रा  क्वालिटी  देने  के  लिये  शुद्ध  किया  जाता  है  ।

 मुझसे  श्रीराम  फार्मा  जिसको  यह  प्रक्रिया  दी  गई  ने  1970

 में  बताया  है  कि  वे  जल्दी  ही  उत्पादन  प्रारम्भ  करेंगे  इसके  बाद  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 है
 ।  दो  भ्रमण  पार्टियों  को  और  लाइसेंस  दिया  गया

 फोन  का  आयात

 5513.  श्री  देवीन्द्र  fag  गरचा  क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  हमारी  आंतरिक  श्रावश्यकताशओं  को  पुरा  करने  के  लिये  प्रति  वर्ष  50

 से  70  मीट्रिक  टन  कैफीन  का  आयात  करती  है  ;  और

 देश  में  कठिन  का  उत्पादन  करके  प्रतिवर्ष  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  की  जा

 सकती  है
 ?

 fata  व्यापार  वस्त्रालय  में  उप सन् त्री  सो०  :  कंफीन के
 स्वदेशी

 उत्पादन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उसकी  आन्तरिक  मांग  को  पुरा  करने  के  लिये  श्रावश्यक

 सीमा  तक  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  उसके  आयात  की  व्यवस्था  की  गई  1970-71

 में  27.7
 मे०  टन  कैफीन का  प्रख्यात  हुआ  और  विगत  5  वर्षों में  किसी  भी  वर्ष  में  33.2

 मे०  टन  से  अधिक  का  आयात
 नहीं  gar  |
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 )  आन्तरिक  मांग  तथा  कीमतों  के  विंमान  स्तर  स्वदेशी  उत्पादन

 द्वारा  विदेशी  मुद्रा  में  अनुमानित  बचत  प्रतिवर्ष  15  लाख  रु०  है  |

 जोरहाट  स्थित  क्षेत्रीय  ata  प्रयोगशाला  में  कृषि  औद्योगिक  से

 are  बनने  को  प्रक्रिया  का  विकास

 5514.  श्री  देवीन्द्र  सिह  गरचा
 :  क्या  विज्ञान  श्र  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि

 नें
 ~ क्या  जोरहाट  स्थित  क्षेत्रीय  ग्रतुसंघान  प्रयोगशाला  के  डा०  एम०  एस०  अयंगर

 कृषि  औद्योगिक  अवशिष्ट  से  बोझ  बनाने  की  प्रक्रिया  का  विकास  किया  है  ;  कौर

 यदि at  तो  इस  प्रक्रिया  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 योजना  मंत्री  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिक  विभाग  मंत्री  सी ०  :
 क्षेत्रीय  अनुसंधान  जोरहाट  ने  क्षा-औद्योगिक  अवशिष्ट  से  बो  बनाने  की  प्रक्रिया

 विकसित  की  है  ।

 इस  प्रकिया  में  मुख्य  रूप
 से  क़ृषि-औद्योगिक  शभ्रवशिष्ट  के  जैसे  घान  की

 मूंगफली  का  खोई  के  छोटे  टुकड़ों  में  एक  या  दो  प्रतिशत  पानी  को  सोखने  वाले  पदार्थों

 को  मिलाकर  तथा  इस  मिश्रण  को  लगभग  60  कि०  gro  प्रति  सेन्टीमीटर  दबाव  तथा  110-

 120  सें०  Fo  तापक्रम  पर  आवश्यक  आकार  में  परिवर्तित  कर  लिया  जाता

 विकसित  तथा  विकासशील  देशों  को  तुलना  में  भारत  में  अपराधों  की

 5515.  श्री  एम०  सत्यनारायण  राव

 श्री  रामचंद्रन  कड ना पल्ली

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  जनसंख्या  तथा  एक  निश्चित  समय  सीमा  के  संदर्भ  में  लूट

 आत्महत्या  जेसी  बड़े  अपराधों  की  संख्या  क्या  है  ;  और

 इस  मामले  में  विशव  के  विकसित  तथा  विकासशील  देशों  की  तुलना  में  भारत  की

 स्थिति  कया  है  और  सूची  में  उसका  स्थान  कौन  सा  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  कृष्ण  चन्द्र  और  1969

 उपलब्ध  में  जनसंख्या  के  सम्बन्ध  में  बलात्कार  और  आत्महत्या  जैसे  बड़

 अपराधों  के  लिए  भारत  में  अपराध-दर  में  दी  जाती  है  में  रखा  गया

 देखिये  संख्या  एल०  |

 कुछ  चुने  हुए  देशों  में  19  में  अपराध  की  नवीनतम  उपलब्ध  तुलनात्मक  अनु
 में

 प्रस्तुत  की  जाती  है
 ।  Stintsr

 | l Awtr~n किक  क  में  रखा  गया  {  दाय  गया  एल०

 709/71]  \
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 पाया  faa  कच्चे  काजियों  का  वितरण

 5516.
 श्री  एम०  के०  कृष्णन :  कया  बिदेश  व्यापार  मन्त्री  आयातित  कच्चे  तराजुओं  के

 वितरण  के  मानदण्ड  के  बारे  में  2  1971  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  1087  के  उत्तर के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इन  बीच  आयातित  कच्चे  काजुओं  के  निर्यात  के  वितरण  के

 सम्बन्ध  में  केरल  सरकार  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  पर  कोई  कार्रवाई  की  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 fata  व्यापार  मंत्रालय में  उप-मंत्री  ए०  alo  :  सरकार  द्वारा

 दिये  गये  सुभाव  सिद्धांत  रूप  से  स्वीकार  कर  लिए  गये  हैं  तथा  तदनुसार  कार्यवाही  की  जा

 रही  है
 ।

 wey  नहीं  उठता  ।

 Knowledge  of  Hindi  and  English  typing  by  Class  दा  Clerks  in  various  Ministries

 5517.  Shri  Pratap  Singh  Negi  :  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state  :

 working  in  the  various  Ministries/Departments (a)  whether  many  Class  III  Clerks

 know  typing  in  both  Hindi  and  English  languages  ;

 (b)  whether  employees  knowing  Hindi  typing  are  asked  to  learn  English  typing  as

 well;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  and  whether  the  employees  knowing  English  typing

 only  would  also  be  asked  to  learn  Hindi  typing  as  well  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department  of

 Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  Under  the  Central  Secretariat  Clerical  Service  Rules,  Lower  Division

 Clerks  are  required  to  pass  a  test  in  typewriting  and  they  have  the  option  to  take  the  test

 in  English  or  Hindi.

 No  insturctions  have  been  issued  requiring  Lower  Division  Clerks  knowing  Hindi

 Typewriting  to  learn  Endlish  typewriting  as  well.  Arrangements  have,  however,  been  made
 for  the  training  of  those  Lower  Division  Clerks  in  Hindi  typewriting,  who  do  not  already

 have  proficiency  in  it,

 Sub  Post  Offices  and  Branch  Post  Offices  in  Garhwal  Distrrict  (Uttar  Pradesh)

 5518.  Shri  Pratap  Singh  Negi  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  number  of  location  of  Sub  Post  Offices  functioning  in  Garhwal  District  in
 Uttar  Pradesh  at  present  ;

 (b)  the  names  of  places  in  Garhwal  in  the  case  of  which  demand  for  the  opening
 of  new  Branch  Post  Offices  has  been  made  by  the  public;  and

 (c)  the  names  of  places  where  new  Branch  Post  Offices  would  be  opened  ?

 The  M
 ७.  hn nister  of  Communications  (Shri  H.  R.  Ba  huguna)  :  (a)  There  are  42  depart-
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 mental  and  sub  post  offices  and  6  extra  departmental!  sub  post  offices  functioning  in

 Garhwal  Districts  given  below  :

 Departmental  Sub  Post  Offices  :

 Urban

 Deoprayag

 2.  Degadda

 Kotdwara

 Kotdwara  R.S

 Lansdowne

 Upper  Bazar

 Rural

 Baijrao  25  Satpuli

 Bhingukhal  26.  Shankracharyanagar

 Biron  Khal  27,  Silogi

 Chipalghat  2  ब ि  Srinagar ae

 Duraikhal a  970
 Swargashram

 Dhumakot  30  Khaliasain

 Ekeshwar  31  Laxman  Shula

 Jaharikhal  32  Dada  mandi

 9.  Kalagarh  नस
 a2

 Syunsinagar
 नाज  Dudhari  K 10 iV,  Kama llIGivwil  *  34.  अत  छक  1684 ह  hal

 11.  Kanda  Khal  35  Kalzikhal

 12.  Khirsu  36  Lansedowne  Cantt.

 13.  Kot

 14,  Nainidanda

 15.  Naithana

 16 AV  Naugaon  Khal

 17.  Pabau

 18.  Paidul

 19  Parsundakhal

 Patisain 20.  Visa@ill

 Pokhra 21

 22,  Ram  Ganga  Project

 23.  Rikhnikhal

 24.  Rudra  Prayag

 Extra  Departmental  Sub  Post  Offices  in  Garhwal  District  :

 Urban  Rural

 1  Kandolia  Daichaura

 2,  Najibabad  Mawadhar

 Paukhal

 4.  Lwali
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 (b)  Representation  from  public  for  opening  of  Post  Offices  in  Garhwal  District  at

 following  places  have  been  received.

 Pinakot

 Mokhshan  Bara

 Chaura  Khal

 Behara  Khal

 hankra

 (c)  New  Post  Offices  are  likely  to  be  opened  at  the  following  places  if  it  is  found

 justified,  after  examination  :

 Bahera  Khal

 Ghaur  Khal

 Bagar  Khet

 Khankra
 Khal

 Pinakot

 Chaubata  Khal

 Raur  Khal

 Mauj  Khal

 Than

 10  Palan

 1६७८ 11  Devari  Dev.  i

 Peral 12.

 तार  विभाग  के  नैमित्तिक  श्रमिक

 5519.  श्री  दिनेश  भट्टा चा पं  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्वालियर  मध्य  प्रदेश  के  तार  विभाग  के  नैमित्तिक  श्रमिकों  ने  अपनी

 मांगों  के  समर्थन में  1£  जुन  को  हड़ताल की  थी  ;

 यदि  तो  मांगें  किस  प्रकार की  हैं  ;  और

 सरकार  ने  उनकी  शिकायतों  को  टूर  करने  के  लिए  कया  कायंवाही  की  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  ग्वालियर  शहर  में  केबिल  के  काम
 पर  लगे  कुछ  आकस्मिक  मजदूर  कमंचारियों  ने  जो  मीटर  रोल  पर  मानकों  के  अनुसार

 निर्धारित  किये  गये  कार्य  के  बराबर  काम  करने  से  इंकार  कर  दिया  और  तब  वे  18-6-71  को

 काम  पर  से  अनुपस्थित  रहे  ।  बाद  में  गैर-हाज़िर  कर्मचारी  काम  पर  आ  गये  ।

 वेतन  में  संशोधन  करने  की  उनकी  मांग  का  स्वरूप  डाक-तार  विभाग  में  लागु

 स्वीकृत  अनुसूची  के  अनुरूप  नहीं  था  ।

 उपरोक्त  को  मद्देनजर  रखते  हुए  set  ही  नहीं  उठता  ।

 समाचारपत्रों  पर  नई  दिल्लो  में  हुई  गोष्ठी

 5520.  श्री  मुहम्मद  शरीफ  :  ब्या  सुचना  ate  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 1971  में  og  समाचारपत्रों  पर  नई  दिल्‍ली  में  कोई  गोष्ठी
 हुई

 थी  ;

 80
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 याद  ता  गोष्ठी  म  किन  पहलुओं

 '
 पर  चर्चा  की  गई  तथा  क्या  निष्कर्ष  निकल  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  नन्दिनी  जहाँ  ।

 प्रतीत  भारतीय  लघु  तथा  मारकोले  समाचारपत्रों  की  फेडरेशन  तथा  प्रैस  इन्टरनेशनल

 द्वारा  संयुक्त  रूप  से  प्रायोजित  गोष्ठी  नई  दिल्‍ली  25,  26  27  1971  को  हुई

 थी  ।

 गोष्ठी  में  उपमहाद्वीपप  की  वर्तमान  स्थिति  विशेषकर  बंगला  देश  के  मामले

 ग्र  se  समाचारपत्रों  की  भूमिका  के  संदर्भ  में  विचार-विमश  किया  गया  था  ।  अन्त  में  गोष्ठी

 में  सर्वसम्मति  से  मतैक्य  पास  किया  गया  था  जिसकी  एक  प्रति  संलग्न  >
 XS  गोष्ठी  में  उदू

 समाचारपत्रों  की  व्यावसायिक  समस्याश्रों  के  बारे  में  कुछ  सिफारिशें  भी  की  गई  थीं  ।  इन  पर

 सरकार  विचार  कर रही  है  ।

 विवरण

 की  वर्तमान  स्थिति  श्र  समाचारपत्रों  की  भूमिका  पर  og  के  सम्पादकों

 की  तीन  दिन  की  गोष्ठी  में  भाग  लेने  वाले  प्रमुख  उद  समाचारपत्रों  के
 80  से  अधिक  सम्पादकों

 ने  निम्नलिखित  मत  सर्वसम्मति  से  स्वीकार  किया  ।

 2.  भारत-पाक  सम्बन्धों  की  समस्या  के  विभिन्‍न  पतलूनों  पर  विचार  सारे  भारत

 से  जाये उद्  समाचारपत्रों  के  सम्पादकों  की  यह  गोष्ठी  इस  बात  पर  खेद  प्रकट  करती  है  कि

 स्थिति  उत्तरोत्तर  गम्भीर  कौर  खतरनाक  बनती  जा  रही
 है  ।  उप-महाद्वीप  में  शांति  को  खतरा

 एक  दुखद  वास्तविक  तथ्य  बन  गया  है  ।  हमारा  विश्वास  है  कि  इसका  कारण  पाकिस्तान  की

 सैनिक  सरकार  द्वारा  अपनाई  जा  रही  जिंगोवादी  तथा  शक्तिहीन  नीति  है  ।  इससे जो  गंभीर

 स्थिति पैदा  हो  गई  वह  है  बंगला  देवा  से  शराबियों का  भारत  में  निष्क्रमण ।  यह  समस्या

 उपमहाद्वीप  की  शांति  लिए  बराबर  खतरा  बनती  जा  रही है  ।  यह  केवल  भारत

 पाकिस्तान के  बीच  की  समस्या  नहीं  बल्कि  यह  सम्पूर्ण  संसार  से  सम्बन्धित  है  ale  निश्चित

 रूप  से  पाकिस्तान  की  आन्तरिक  समस्या  नहीं  है  ।

 3.  इस  गोष्ठी  की  यह  राय  है  कि  श्री  समय
 आ

 गया  है  जब  सरकार  को  सम्पूर्ण  संसार

 विशेषकर  बड़ी  ताकतों  को  स्पष्ट  शब्दों  में  यह  बता  देना  चाहिए  कि  यदि  यह  समस्या  जल्द

 हल  नहीं  तो  भारत  को  अपने  महत्वपूर्ण  ala  हित  की  सुरक्षा  के  लिए  वे  सभी  आवश्यक

 कदम  उठाने  के  लिए  विवाद  होना  पड़ेंगी  जो  वहू  जरूरी  समझेगा  ।  हमारे  विचार  तो  हमेशा

 राष्ट्रीय  अ्राकांक्षाश्रों  के  म्रनुरूप  रहे  हैं  और  हमारे  राष्ट्रीय  हित  की  सुरक्षा  के  लिए  जो  भी  कदम

 उठाये  हम  उनका  पूरा  समधन  करते  रहेंगे  ।

 4.  यह  गोष्ठी  अ्रमरीका  तथा  कुछ  अन्य  देशों  द्वारा  पाकिस्तान  के  सैनिक  शासन  को  weal

 की  सहायता  जारी  रखने  के  विरुद्ध  अपना  सख्त  विरोध  प्रकट  करती  है  ।  हमारा  यह  निश्चित

 मत  है  कि  इस  प्रकार  के  कदमों  से  पाकिस्तानी  सैनिक  शासकों  की  बंगला  देश  के  निर्दोष  व्यक्तियों

 का  सहार  करने  में  सहायता  मिलेगी  |

 बंगला  देश  से  बराये  हुए  लाखों  शराबियों  के  थ  अपनी  सादिक
 य

 Ty  टू  वक  सहानुभूति  प्रकट
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 करते  हुए  हम  यह  कहना  चाहेंगे  कि  यह  समस्या  केवल  मानवीय  नहीं है  जो  पाकिस्तान

 3
 के  सैनिक

 शासकों  द्वारा  किये  गए  अ्रतुलनीय  अत्याचार  तथा  बर्बरता  के  कारण  पीड़ित  निर्दोष  व्यवसायों  के

 लिए  भोजन  ate  निवास  की  व्यवस्था  करने  से  हल  at  जायेगी  ।  यह  स्वतन्त्रता  पौर

 वाद  की  दम्पतियों  के  मध्य  एक  संघर्ष  है  जिसका  हल  बंगला  देश  के  लोगों  की  लोकतांत्रिक

 आकाँक्षा ्र ों  को  मान्यता  दे  कर  ही  किया  जा  सकता  है  ।

 6.  हम  इस  अवसर  पर  भारत  तथा  विदेशों  दोनों  के  स्वार्थी  तत्वों  द्वारा  उद

 पत्रों
 के  विरुद्ध  किये  जा  रहे  शरारतपूर्ण  प्रचार  का  निवारण  भी  करना  चाहते  हैं  ।  उद्

 पत्र  हमारी  राष्ट्रीय  नीतियों  के  निर्माण  में  बराबर  एक  हृत्वपुर्ण  भूमिका  wer  करते  रहते  हैं
 ।

 इसके  साथ-साथ  हम  ys  तथा  अन्य  भाषा  के  उन  समाचारपत्रों  की  भी  सख्त  दादों  में  निन्दा

 करते  हैं  जो  राष्ट्रीय  भ्राक्ांक्षाद्रों  को  प्रतिबिम्बत  करने  के  अपने  कत्तव्य  की  पूर्ति  में  प्रसाद  रहे  हैं  ।

 लोक  स्वातन्त्र्य  के  संरक्षक  होने  के  नाते  हम  भारतीय  समाचारपत्रों
 के

 उच्च  स्तर  को  बनाये  रखने

 के  जिए  उत्सुक  हैं  ।  इसके  साथ-साथ  हम  यह  भी  चाहेंगे  कि  ईमानदारी  से  प्रकट  किए  जाने  वाले

 विरोधी  मत  तथा  परोक्ष  उद्देश्यों  से  युक्त  किए  जाने  वाले  शरारतपूर्ण  प्रचार  के  बीच  स्पष्ट

 भ्रातृ  किया  जाना  चाहिए  ।  भारत  तथा  विदेशों  के  कुछ  समाचारपत्रों  द्वारा  बगला  देश  के

 स्वतन्त्रता  सघन  को  तथा  पाकिस्तान  की  सेता  द्वारा  की  जा  रही  बब रताश्रों  को  साम्प्रदायिक  रंग

 देने  का  जो  प्रयत्न  किया  जा  रहा  हम  उसकी  बड़े  दाब्दों  में  निंदा  करते  |  यह  स्पष्ट है  नि

 यह  हिन्दुओं  तथा  मुसलमानों  के  बीच  संघर्ष  का  प्रदान  नहीं  बल्कि  यह  तो  स्वतन्त्रता  प्रे  जियों

 भ्रष्टाचारियों  के  मध्य  dag  है  ।  हज़ारों  विश्वास  है  कि  इसको  साम्प्रदायिक  रंग  देने  के  किसी

 भी  प्रयत्न से  राष्ट्र  के  उन  aaa  के  हाथ  ही  पहल  हो  सकते  हैं  जो  इस  शुक्रवार
 का  फायदा  उठाने

 के  लिए  उत्सुक्ता  हैं  ।

 7.  उर  के  कुछ  समाचारपत्र  प्रान्दोलन  के  शुरू  के  बंगला  देदी  के  कुछ  क्षेत्रों  में  गरਂ

 बंगालियों  के  संहार  की  रिपोर्टों  पर  चिन्ता  व्यैक्त  करते  रह ेहैं  ।  हमारी  ag  राय  हैं
 कि

 इस  प्रकार  की  खेदजनक  घटनाएं  याहया  शासन  द्वारा  बंगला  देश  के  लोगों  पर  कीं  जाने  बाली

 बबरताओं  की  तुलना  नहीं  कर  सकती  ।  हम  भारतीय  समाचारपत्रों  के  साथियों  विशेषकर  उदू

 समाचारपत्रों  में  काम  करने  वाले  लोगों  से  यह  कपिल  करते  हैं  कि  बंगला  देश  के  लोग

 उद्देश्य  की  शीघ्र  प्राप्ति  के  लिए  जो  संघर्ष  कर  रहे  हैं  बे  उसको  अपना  समर्थन  जारी  रखें  |  यह

 पत्रकारिता  की  शानदार  परम्परा  कौर  हमारे  देश  की  उन  राष्ट्रीय  नीतियों  के  अनुरूप  होगा  जो

 fara  में  सभी  जगह  घमंनिरपेक्षता  ae  प्रजातन्त्र  का  हमेशा  ही  समर्थन  करती  है
 ।

 सरकार  द्वारा  दिल्ली  के  गुरुद्वारों  का  नियंत्रण  छोड़  देने  के  संबंध  में  संत  फतह सिह

 को  चेतावनी

 5521.  श्री  मुहम्मद  शरीफ  कया  gg  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सन्त  फतहर्सिह  ने  सरकार  को  दिल्‍ली  के  गुरुद्वारों  पर  से  झपना  नियंत्रण  15

 जून  तक  हटा  लेने  अन्यथा  उसके  विरुद्ध  लड़ने  की  चेतावनी  दी  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 गृह  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  चंद्र  :  श्रौर (ख  ऐसी  कोई  चेतावनी

 सरकार  को  प्राप्त  नहीं  हुई  थी  ।
 किन्तु  6  1971  को  प्र मृत सर  में

 हुए  सम्पूर्ण  विश्व  पंथ
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 लिखित  उत्तर —  न  tet  a

 सम्मेलन  में  पारित  संकल्प  की  एक  प्रति  सरकार  को  प्राप्त  हुई  थी  जिसमें  20  मइ  1971  को

 उदघोषित  दिल्‍ली  सिख  गुरुद्वारा  अध्यादेश  1971  को  वापिस  लेने  तथा  सिख  गुरुद्वारा

 अधिनियम  1925  के  नमूने  पर
 दिल्‍ली

 में  सिख  गुरुद्वारों  के  नियंत्रण  के  लिये  विधान  श्रघिनियमित

 करने  की  मांग  की  गई  थी

 सरकार  को  दिल्ली  के  गुरुद्वारों  के  प्रबन्ध  के  लिये  व्यापक  विधान  पुरःस्थापित  करने  का

 विचार  है  ।

 प्नुश्रवरण  संगठन  को  श्रावश्यकताय

 5522.  श्री  राज्षदेव  सिह  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  रेडियो  अनुश्रवण  सम्बन्धी  उपकरण  का  विकास  देश  में  ही  करने  में

 समय  saute  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  हुम  कब  तक  आत्मनिर्भर  हो  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्रो  हमवतो  नन्दन  अनुश्रवण  संघटन  के  लिये  अपेक्षित

 रेडियो
 अनुश्रवण  उपकरणों

 का  बहुत  बड़ा  अंदा  परिष्कृत  तथा  विविध  प्रकार  का  होता

 है  जो  कि  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मानकों  से  मेल  खाता  है  ।  उपकरणों  की  ये  मदें  इतने  बड़े  पैमाने  पर

 अपेक्षित  भी  नहीं  होती  कि  इनका  देशी  विकास  या  बड़े  dart  पर  उत्पादन  उपयुक्त  हो  ।  इस

 समय  ये  मद्दे  देश  के  भीतर  नहीं  निर्मित  हो  रही  हैं  ।  इन  उपकरणों  की  कुछ  मदें  जसे

 सवार  मापन  यंत्र  wile  सर्वश्री  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  तथा  अन्य  देशी  स्रोतों  से

 प्राप्त  की  जा  रही  हैं  ।

 भविष्य  में  रेडियो  अनुश्रवण  उपकरणों  का  देशी  निर्माण  अनेक  बातें  पर  निसार

 होगा  जैसे  विकास  और  निर्माण  प्रयास  की  देश  में  उत्पन्न  कुल  आवश्यकता  तथा  देश

 इलेक्ट्रानिक्स  ate  रेडियो  उपकरण  उद्योगों  का  सामान्य  विरासत  आदि  ।  इस  समय  यह

 भविष्यवाणी  रुकना  सम्भव  नहीं  है  कि  भारत  इस  विषय  में  कब  आत्मनिभेर  हो  जायेगा  ।  देशी

 निर्माण  को  विकसित  करने  के  लिये  क़दम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 आकाशवाणी  के  कमेंचारी  पुनर्गठन  एकक  की  सिफ़ारिशों

 5523.  श्री  राजदेव  fag:  क्या  सुचना  att  प्रसारण  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  आकाशवाणी  के  कर्मचारी  पुनर्गठन  एकक  ने  अ्रपनी  रिपोर्ट  में  कतिपय  उच्च

 पदों  को  समाप्त  कर  कुछ  तनय  पद  बनाने  की  सिफारिश  की  जिसे  पांच  लाख  रुपये  की  बचत

 होने  की  सम्भावना  है  ;  कौर

 यदि  तो  इन  सिफारिशों  को  लायू  करने  में  देरी  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 सुचना  ale  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नन्दिनी  सत्पथी  कर्मचारी

 निरीक्षण  एकक  कि  कर्मचारी  पुनर्गठन  ने  आकाशवाणी  घ  भिन्न  सवों  के

 कर्मचारियों  की  संख्या  निर्धारित  करने  के  लिये  कुछ  मानदण्डों  की  सिफारिश  की  है
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 ही  संख्या  में  कमी सिफ़ारिशों  को  कार्यान्वित  करने  से  सगठन  के  =  स्तरों  के  मंच  रियों

 तथा  अन्य  स्तरों  के  कर्मचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  होने  की  सम्भावना

 इन  सिफारिशों  के  प्रभाव  की  जांच  करने  सिफारिश  किये  गये  मापदण्डों

 के  आधार  पर  विभिन्‍न  get  के  कर्मचारियों  की  संख्या  निश्चित  करने  में  कुछ  समय  लग

 गया

 संगीत  तथा  नाटक  प्रभाग  क  स्टाफ  ध्राटिस्ट

 55:4.  श्री  एस०  एम०  बुर्जों  :  कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्री यह
 बताने  की

 करेंगे  कि  :

 संगीत  तथा  नाटक  agar  में  छः  महीने  से  अ्रघिक  लगातार  काम  करने  वाले

 स्टाफ  ग्रार्ट्स्टों  की  निश्चित  संख्या  क्या  है  ;

 उनकी  संख्या  क्या  है  जिन्हें  तीन  वर्ष  से  कम  समय  के  लिये  ठेके पर  रखा  गया
 ;

 और

 ऐसे  लोगों  की
 संख्या  क्या

 है  जिनकी  सेवायें  अधिक  वायु  के  होने  की  वजह  से  नाटक

 में  काम  करने  के  योग्य  होने  के  कारण  समाप्त  कर  दी  गई  थीं  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  नन्दिनी  :  एक

 1971  को  672.

 एक  1971  को  72.

 ण्य
 है  न्य

 नागरिक  रक्षा  कौर  होगा  संगठनों  में  शामिल  होने  के  लिये  युवकों  को

 प्रोत्साहन  देने  हेतु  कार्यवाही

 5525,  श्री  किरुतिनन  :  क्या  ge  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  नागरिक  रक्षा

 श्र  होम  ws  संगठनों  में  स्वयं  सेवकों  के  रूप  में  अपने-अपने  रेंक  में  शामिल  होने  के  लिए

 शिक्षित  युवकों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  :  नागरिक  सुरक्षा  तथा  होम  गाड  सेवी

 संगठन  हैं प्र ौर  भारत  का  प्रत्येक  नागरिक  जिसकी  arg  18  ag  की  जिसने  कम  से  कम

 प्राईमरी  स्तर  तक  को  शिक्षा  प्राप्त  कर  रखी  हो  श्र  शारीरिक  रूप  से  स्वस्थ्य  उनमें  प्रवेश

 करने  का  पात्र  है  ।

 राज्य  सरकारों  शौर  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  तकनीकी  तथा  चिकित्सा  संस्थाओं  समेत

 aga  शैक्षिक  संस्थाओं  में  नागरिक  सुरक्षा  प्रशिक्षण  आरम्भ  करने  के  भ्रनुदेश  जारी  करने  का
 fra |  दी  क  १)  in

 अनुरोध  किया  गया  है  ।  नाग  सुरक्षा  को  एन०सी ०सी  ०  कैडेटों  के  प्रशिक्षण  के  पाठ्यक्रम  में

 भी  सम्मिलित  किया  जाता  है  ।
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 Export  of  Mica

 5526.  Shri  S.  D.  Singh  :  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  value  in  rupee  of  Mica  exported  to  foreign  countries  during  the  last  three

 years

 (b)  the  names  of  countries  to  which  Mica  is  being  exported  by  India  at  present  :

 and

 (c)  whether  only  some  big  firms  reap  the  entire  profits  from  the  export  of  Mica ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.C.  George)  :  (a)
 and  (b).  Value  of  India’s  export  of  mica  (of  all  grades)  and  the  countries  to  which  these

 are  exported  are  given  below  :

 आणंद

 Year  Value  Names  of  Countries  to  which

 (Rs.  lakhs)  exported
 हमा  pena

 1968-69  1550.00  Czechoslovakia,  France,  G.D.R.,
 1969-70  1747.00  Hungary,  Hongkong,  Japan,

 1238.30 1970-71  Norway,  Netherlands,  Poland,

 (upto  Rumania,  U.K.,  U.S.A.,  U.S.S.R.,
 Dec.  1970)  West  Germany,  etc.

 (c)  Export  of  mica  is  licensed  freely  and  is  entirely  in  the  private  sector.  The

 exports  are  handled  by  a  Jarge  number  of  exporters,  big  and  small.

 Export  of  Handicrafts  to  Russia

 5527.  Shri  5.  D.  Singh  :  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Russia  is  included  in  the  list  of  countries  to  which  handicrafts  goods
 are  exported  ;  and

 (b)  if  not,  the  efforts  made  to  create  demand  for  the  Indian  handicrafts  goods  in
 Russia  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.  C.  George)  :  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Import  and  Export  of  Books

 5528,  Shri  S.  D.  Singh  :  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  present  position  in  regard  to  the  import  of  books  from  and  export  of  books
 to  foreign  countries  ;

 (b)  the  names  of  countries  where  Indian  literature  is  in  demand  as  also  the  names

 of  countries  from  which  books  are  being  imported  ;  and

 (c)  the  names  of  the  institutions  which  have  been  granted  import  licences  for  books

 during  the  year  1971-72  indicating  the  value  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.  C.  George)  :  (a)
 and  (b).  Two  statements  showing  imports  and  exports  of  books,  pamphlets,  journals  and
 periodicals  alongwith  names  of  the  main  countries  from  and  to  which  imports/exports  have
 been  effected  during  the  year  1968-69,  1969-70  and  1970-71  (upto  Dec.  °70)  are  placed  on
 the  Table  of  the  House.

 (c)  This  information  is  published  in  the  ‘Weekly  Bulletin  of  Industrial  Licences,
 Import  Licences  and  Export  Licences’  regularly,  copies  of  which  are  available  in  the
 Parliament  Library.
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 STATEMENT

 Export  of  Books  and  Periodicals  during  the  period  1968-69  to  1970-71  (upto
 Dec.  °76)

 Value  in  lakhs  of  Rs.

 नान  नभ
 Qty.  as  per  Unit.

 tans  Sam
 S.  No.  ~  Description

 ~
 1968-69  1969-70  1970-71  Names

 Unit  (upto  Dec.  the  main

 1970)  countries

 लप  SS गाय  गीए तक णा  to  which

 Qty.  Val.  exported _  Qty.
 Val.

 Qty.  Val.
 A.  Books,

 pamphlets  etc.

 632  73  514  60  Nep  al, (i)  Printed  Books  Tonne  781  100

 (ii)  Pamphlets,  book-  U.K.,

 lets,  brochures  &  U.S.A.
 3 leaflets,  printed.  Tonne  20  2

 fa
 2  23  Kenya

 ns  ee  a  ei  Malaysia,

 Total  :  1  Tonne  632  75  300  102  537  63  Singa-

 pore,

 Children’s  pictures  Ceylon,

 Tonne  Tanzania, and  painting  boaks

 Journals  and  and

 periodicals  “000  1800  11  2696  97  2719  15  R  .

 Nos.
 ET  NN  SR

 Total  :  1  to 3  Value  86  119  78
 ere  ee

 Source  Monthly  Statistics  of  Foreign  Trade of  India  Vol.  Exports,  published

 by  D.  G.  C.  5.,  Calcutta.

 Import  of  Books  and  Periodicals  doring  the  period  1968-69  to  1970-71  (upto
 Dec.  770).

 Valve  in  lakhs  of  Rs.

 Qty.  as  per  Unit.  ad
 S.  No.  Description  Qty.  1969-69  1969-70  प्रदा  Na  mes

 the  main Unit  (upto  Dec.

 1970)  countries

 ‘from
 which ee  rere  ere et  re  re  ne  गाता  me  ne  eer

 Qt  a Qty.  imported
 1,

 yo
 Val.  Val.

 Qty.

 ४111-24  Books,

 pamphlets,  etc.

 (i)  Printed  Books  Tonne  2558  464  2458  387  1723  351  U.K.,

 ALLS. hlets  U.S,A., (ii)  Pamp  book-

 lets,  brochures  Hong-

 and  leaflets  kong,

 58  9  58  8  16  3  German printed.  Tonne
 i  ce  के  क  ER  en  St  ES  EN  SR  Fed.

 Total  :  1  Tonne  2616  473  2516  395  1739  354  Republic,
 RR TE  ES  SS  Australia,

 Children’s  pictures  and

 and  painting  books  Tonne  22  1  3  neg.  WNether-

 lands. Journals  and  periodi-  ‘000°

 cals  Nos.  1442  20  1239  22  892  14

 eee  SONS  rn pt rn

 1  to  3 Total  :  494  417  368

 Source  Monthly  Statistics  of  Foreign  Trade  of  India  Vol.  11,-Jmports,
 ed  by  D.  G.  C.  1.  &  S.,  Calcutta,
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 New  Post  Offices  in  Bihar

 5529.  Shri  S.  0.  Singh  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  new  Post  Offices  proposed  to  be  opened  in  Bihar  during  the

 Fourth  Five  Year  Plan  ;  and

 (b)  whether  there  is  any  proposal!  for  the  Rural  Postal  Scheme  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  :  (a)  1120.

 (b)  It  is  proposed  to  open  200  Extra  Departmental  Branch  Offices  every  year  in  the

 rural  areas  of  Bihar  during  the  4th  Five  Year  Plan.  During  1959-70,  1970-71  and  the  first

 three  months  of  1971-72,  318,  122  and  1  Extra  Departmental  Branch  Offices  respectively

 have  been  opened  in  the  rural  areas  of  Bihar.

 Setting  up  of  Telephone  Exchange  at  Jhumri  Talaiya

 5530.  Shri  5.  D.  Singh  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that  the  people  of  Kodarma-Jhumri  Tilaiya  have
 to  face  great  inconvenience  on  account  of  Telephone  system  remaining  out  of  order

 constantly  ;

 (b)  whether  Government  propose  to  set  up  a  new  Telephcne  Exchange  at  Jhumri
 Tilaiya  ;

 (c)  the  total  number  o/  Telephones  installed  in  Kodarma  and  Jhumri  Tilaiya  at

 present  ;  and

 (d)  whether  the  staff

 provided  ?
 sanctioned  justify  the  number  of  Telephone

 connections

 The  Minister  of  Communications  (Shri.  H.  Bah  na)  (a)  No;  the  telephone
 systems  of  Kodarma  and  Jhumri  Tilaiya  are  not  remaining  out  of  order  constantly.

 (b)  No.

 (c)  The  total  number  of  telephones  installed  at  Kodarma  is  19  and  at  Jhumri

 Tilaiya  is  145,

 (d)  Yes.

 भारत  में  भारी  जल  को  कुल  श्रावव्यकता

 5535'.  श्री  पी०  ह०  देव  :  कया  परमाणु  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  भारी  जल  की  कुल  कितनी  श्रावइ्यकता  है  कौर  किस  उद्देश्य  के  लिये  इसका

 प्रयोग  होता  है  ;  रोक

 देश  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  भारी  जल  उत्पादित  किया  जाता  है  ?

 प्रधान  परमाणु  गृह  मंत्री  तथा  सुचना  ale  प्रसारण  मंत्री

 इन्दिरा  :  ard  पानी  का  उपयोग  कुछ  प्रकार  के  विद्युत  जिनमें  राजस्थान

 तथा  तामील  नाडु  में  लगाये  जा  रहे  रिऐक्टर  भी  हासिल  मैं  मंदी  तथा/अथवा  शिक्षक

 के  रूप  में  किया  जाता  है  ।

 1980  तक  लगाये  जाने  वाले  भारी  पानी  मंदित/शीतिति  जिनमें  राजस्थान

 तथा  तमिल  नाडू  के
 निर्माण  घिन  रिऐक्टर  भी  शामिल  के  लिये  लगभग  400  मीट्रिक  टन

 भारी  पानी  का  उत्पादन  प्रतिवर्ष  करने  की  आवश्यकता  होगी  |
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 का लिए

 इस  समय  भारी  पानी  का  उत्पादन  फटॉलाइजर  कारपोरेशन  ग्राफ  इण्डिया  लिमिटेड

 के  नांगल  यूनिट  में  किया  जाता  है  ।  इस  संयन्त्र  की  स्थापित  क्षमता  4  मीट्रिक  टन  भारी  पानी

 प्रतिवर्ष  तैयार  करने  की  है  ।  250  मीट्रिक  टन  भारी  पानी  का  प्रतिशत  उत्पादन  करने  के  उद्देश्य

 से  बड़ौदा  तथा  तूतीकोरिन  में  तीन  संयन्त्र  लगाने  के  लिये  सरकार  ने  अपनी  स्वीकृति  प्रदान

 कर  दी  है  |

 आमों  के  निर्यात से  ara

 5512,  थी  भोगेन्द्र  का  :  कया  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  से  कामों  का  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ate  यदि  तो  किस-किस  देश

 को  ;  और

 गत  दो  वर्षों  की  तुलना  में  1970-71  में  oat  के  निर्यात से  कुल  कितनी

 fata  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  go  सी०  :

 बहरीन  द्वीप  जमन  संघीय

 pam डी त

 दक्षिणी  यमन  जनवादी  सिंग  स्विटजरलैंड  तथा  ब्रिटेन  को

 कामों  का  निर्यात  किया  जाता  है  ।

 कामों  का  निर्यात  इस  प्रकार  रहा  है

 मुल्य  रुपयों  में

 कन  ate SL  LT  or  or  Re  SAL

 1968-69  1969-70  1970-71

 24,57,000  29,65,000  25,99,000

 Se  |  te  nn

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  टेलीविजन  सेटों  का  निर्माण

 5533.  श्री  एच०  Fo  एल०  भगत  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  टेलीविजन  सैट  बनाने  की  कुछ  योजनाएं  उनके  पास

 मत  पड़ी  हैं  ;

 क्या  एक  योजना  एक  पुरस्कार  विजेता  द्वारा  भेजी  गई  है  ;  और

 यदि  तो  faa  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  कौर  इस  पर  कब  तक  निर्णय

 कर  लिया  जाएगा  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र
 :  चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  के

 दौरान  नये  टेलीविजन  सेटों  की  आवश्यकता
 पूति  के  लिये  सभी  वर्गों  के  निर्माताओं  से  are  पत्र
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 मांगे  गये  थे  ।  200  से  श्रमिक  get  पत्र  प्राप्त  हुये  थे  जिनमें  से  160  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के

 उद्यम कर्ता त्रों से  प्राप्त  हुये  हैं  ।

 जिनमें  से  एक  आवेदक  श्री  ऊधम  fag  थे  जिन्हें  इनु वें शन  प्रमोशन  कोड  की  भोर  से

 देशी  पुर्जों  से  सस्ते  टेलीविजन  सेटों  के  निर्माण  करने  के  लिये  पुरस्कृत  किया  गया  था  ।

 ये  सभी  आवेदन  पत्र  सरकार  के  विचाराधीन  हैऔर  इन  पर  छी |  है  ही  निराले  कर

 लेने  की  सम्भावना है  ।

 1970-71  की  हड़ताल  में  माग  लेने  वाले  पजाब  सरकार  के  कर्मचारियों  के

 विचाराधीन  मामले

 5531.  श्री  तेजा  fag  स्वतन्त्र  :  क्या  प्रधान  मन्त्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  पंजाब  सरकार  के  बहुत  से
 करें

 भ्र पनी  मांगों  के  समर्थन  में  दिसम्बर

 1970  तथा  ज  1971  में  हड़ताल  करने  के  कारण  विभिन्‍न  स्थानो  पर  गिरफ्तार  किये  गये

 थे  ;  are  यदि  at,  तो  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों  की  जिलावार  संख्या  कितनी  है  ;

 इनमें  से  जिलावार  कितने  लोगों  के  विरुद्ध  मामले  वापस  ले  लिये  गये  ate  जिलावार

 कितने  लोगों  के  विरुद्ध  प्रभी  भी  मुकदमे  चल  रहे  हैं  ;  कौर

 पुलिस  द्वारा  चलाये  गये  सभी  मुकदमों  को  वापिस  लेकर  स्थिति  को  सामान्य  बताने

 के
 लिए  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  ale  atfan  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  जी

 fara  ।  1936  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये
 थे

 ।

 1673  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  मामले  वापस  ले  लिये  गये  या  समाप्त  कर  दिये

 गये  हैं  या  वापिस  लिये  जाने  वाले  शेष  263  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  मुकदमें  oat भी

 निलम्बित  हैं  ।

 निलम्बित  मामलों  के  गुण-दोष  पंजाब  सरकार  के  यहां  विचाराधीन  हैं  ।

 पंजाब  सबोडिनेट  सर्विसेज  फेडरेशन  द्वारा  पंजाब  के  राज्यपाल  को  दिया  गया  ज्ञापन

 5535.  श्री  तेजा  fag  स्वतन्त्र  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  सरकार  के  कर्मचारियों  की  मांगों  क़ा  हवाला
 देते  हुये  पंजाब

 सवोडिनंट  सर्विसेज  फेडरेशन  ने  14  1971  को  पंजाब  के  राज्यपाल  को  एक  ज्ञापन  दिया

 था  ;  श्र
 x

 क्या  पंजाब  के  राज्यपाल  ने  कर्मचारियों  की  मांगों  पर  बातचीत  करने  के  लिए

 फैडरेशन  के  फ्रेम दा  अध्यक्ष  ale  महा  मन्त्री  को  आमत्रित  किया  था  ?

 गृह  मन्त्र  नय  ate  कामिक  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  (sit  राम  निदा  :  जी

 श्रीमान  |

 जी  श्रीमान
 ।
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 कर्मचारियों  को  मांगों  के  सम्बन्ध  में  पंजाब  के  संसद  सदस्यों  द्वारा  प्रस्तुत  ज्ञापन

 5536  थी  तेजा  fag  स्वतन्त्र  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  पंजाब  के  संसद  सदस्यों  ने  कर्मचारियों  की  माँगों  के  सम्बन्ध  में  जून  197!  में

 भारत  सरकार  को  कोई  ज्ञापन  Tega  था
 ;

 अर

 कर्मचारियों  की  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  को  जा  रही

 गृह  मन्त्रालय  ate  कामिक  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :

 संसद  सदस्यों  से  पंजाब  सरकार  के  कर्मचारियों  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  दिनांक  22  1971

 के
 दो

 पत्र  प्राप्त हुये  हैं

 पंजाब  सरकार  द्वारा  उल्लिखित  दो  पत्रों  में  दी  गई  अपने  कर्मचारियों  की  मांगों  पर

 की  गई  काय  वाही
 को  प्रदर्शित  करने  वाला  विवरण  संलग्न  है  |

 विवरण

 AS  CE  दयावान  जमाया  LS  TLE

 दस  संख्या  साग  पंजाब  सरकार  हारा  को  गई
 bik a  ह  ee!  —

 a  1971  की  हड़ताल  के  सम्बन्ध  यह  निराले  किया  गया  है  कि  हाल

 में  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  दर्ज  गए  श्रार्दोलन  में  सरकारी  कर्मचारियों  के

 मामले  जो  बिना  किसी  आपत्ति  के  वापिस  विरुद्ध  ay  किये  गये  सभी  मामले

 लिये  जाए ं।  लिखित  मामलों  के  म्रति रिक्त  वापिस  लिये

 जाने  चाहिए |

 (1)  हिंसा  सम्बन्धी  मामले  ;  तथा

 (11)  उन  कमंचारियों  सम्बन्धी  मामले

 जो  इससे  पहले  भी  कभी  इसी

 प्रकार  के  मामलों  में  श्रन्तग्रस्त

 हुये  थे  था  जिनके  विरुद्ध  एक  से

 अधिक  मामले  aap  हैं  ।

 यह  भी  निराले  किया गया  है  कि

 गम्भीर  प्रकृति के  मामलों  में  कानन  के

 भ्रनुसार  कारवाई  चालू  रहनी  चाहिए  |

 पंजाब  सरकार  की  are  से  नियुक्त  जाँच  12  जनवरी से  14  1971  तक

 अ्रधिकारी  द्वार  की  हडताल  के  दौरान  पंजाब  सरकार  द्वारा

 पदुच्युति/सेवा  समाप्ति  के  age  पाये  सेवा  समाप्ति
 पदच्युति

 या

 गये  रादेश  रह  किये  जायें  |
 निलम्बन  करने  के  कोई  aide जारी  नहीं

 et  गये  हैं  ।
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 I  2  3

 3  देता  के  दिनों  का  aaa  यह  नदियों  किया  गया  है  कि  हड़ताल  FS

 दिनों  को  कोई  वेतन  न  दिया  किन्तु

 इन  दिनों  में  अनधिकृत  अनुपस्थिति  के

 लिये  श्रसाघारण  छुट्टी  स्वीकृत  को  जाय
 ।

 25.000  कर्मचारियों  ate  अध्यापकों  ग्रब्यापकों  के  भारी  स्थानान्तरण  रद  किये

 भारी  स्थानान्तरण  के  आदेश  बिना

 किसी  विलम्ब के  रद्द  किये  जाये ं।

 सभी  प्रकार  की  पीड़ाओं  को  समाप्त  किसी  भी  सरकारी  कमंचारी  को  पीड़ित

 किया  जाना  ।  करने की  नीति  नहीं है  ।

 1  लि  1970  से  केन्द्रीय  सरकार  के  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  अन्तिम  सिफारिशें

 fap  Tr
 अनुरूप  ग्रस्त  ISH  सहाय

 तता

 की  स्वीकृति  ।  मिलने तक  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने

 ait  कर्मचारियों  को  अन्तरिम  सह  यता

 दी  1  1968  से  राज्य

 सरकार  के  कर्मचारियों  के  सामान्य

 मानों  को  संबोधित  किया  गया  था  कौर

 हाल  ही  में  वेतन-मानों  में  पाई  जाने  वाली

 श्रसंगितयों  को  get  गया

 किसी  अन्तरिम  सहायता  देने  का

 oer  नहीं  उठता  ।.  अखिल

 भारतीय  श्रमिक  at  के  उपभोक्ता  मुल्य

 आंकड़ों  के  225 से  ऊपर  हो  जाने  पर

 शल्य  सरकार  ने  अपने  कर्मचारियों  को

 महंगाई  भत्ते  की  बढ़ोत्तरी  के  रूप  में

 49>  रुपये  तक  के  मूल  वेतन  पाने  वाले

 (554  रुपये  तक  के  समायोजन  को  ध्यान

 में  रखते  निम्न  वेतन  भोगी

 चोरियों  को  सहायता  दी  यह  बढ़ोत्तरी

 6/  से  11/:  रुपए  तक
 हुई  हैं  ।

 पंजाब  अधितर  थ  संघ
 फको  मान्यता  जब  an.  नियम  न  बन  जाएं  संघ  को

 तथा  सुविधाओं का  बिस्तार  |  औपचारिक  मान्यता  प्रदान  नहीं  की  ज़ा

 सकती
 है  |

 संघ  के  सभापति  तथा  प्रधान  सचिव  के पंजाब  अघीनस्थ  सेवा  संघ  के  सभापति

 और  प्रधान  सचिव  से  उन  शेष  मांगों  के  बीच  कोई  बातचीत  आयोजित  नहीं
 की  जा

 सम्बन्ध  में  बातचीत  जिन  के  बारे में  रही  है  ।

 पंजाब  सरकार  वसन-बंद  हैं
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 9  केन्द्रीय  सरकार  के  संयुक्त  परामर्श  संयुक्त  दात्री  की  स्थापना  के  प्रश्न

 यात्री  ०)  की  स्थापना  |  पर  पंजाब  सरकार  जांच  पड़ताल  कर

 nema
 रही है  ।

 ह  क

 रोजगार  सम्बन्धी  ग्रध्ययनों  के  लिये  झयशारित्रयों  को  परामर्श  दात्री  समिति  की  नियुक्ति

 5537  श्री  सरोज  मुखर्जी  व्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  योजना  आयोग  ने  हाल  ही  में  रोजगार  सम्बन्धी  भ्रध्ययनों  के  लिए  श्रथेशास्त्रियों

 की  कोई  परामशंदात्री  समिति  नियुक्त  की  है

 यदि  तो  इसके  निर्देश  पद  क्या  हैं  ;  ak

 समिति  soar  प्रतिवेदन  कब  प्रस्तुत  करेगी

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  योजना  आयोग

 द्वारा  17  झ्रप्रल  1971  को  रोजगार  अध्ययन के  सम्बन्ध  में  भ्र्थ-शास्त्रियों  की  TH  सलाहकार

 समिति गठित  की  गई  है  ।  इस  समिति  के  विचारार्थ  विषय  निम्न  प्रकार  हैं
 :--

 (1)  सरकारी  अभिकरणों द्वारा  हाथ  में  लिये  गये  adm & oH F wT A के  पूरक  के  रूप  में
 चालाक

 संस्थाओं के  माध्यम  से  रोजगार  तथा  बेरोजगारी  के  अध्ययन  सम्बन्धी  कार्यक्रम

 बनाने  तथा  उसे  कार्यान्वित  करने  में  सहायता  पहुंचाना  ।

 (2)  रोजगार  पर  बल  देने
 वाले  जो  विशेष  कार्यक्रम  शुरू  किये  जा  चुके  हैं-जैसे  कि

 लघु  कृषक  सीमान्त  कृषकों  और  खेतिहार  मजदूरों  के

 उनके क्रम  तथा  सूखाग्रस्त  रहने  वाले  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  निर्माण  कार्यक्रम  शादी ;

 तैयार  कार्यान्वयन  के  मुल्यांकन  के  सम्बन्ध  में  देश  के  सभी  भागों  में  शेक्षणिक

 संस्थापकों  द्वारा  हाथ  में  लिये  जाने  वाले  भ्रध्ययनों  का  मागं दान  ste  समन्वय

 करना  ;

 )  विकास  योजना  को  समग्र रूप  में  तथा  विभिन्‍न  क्षेत्रों  श्र  स्तरों  पर  रोजगार

 अभिमुख  बनाने के  लिए  समेकित  दृष्टिकोण  विकसित  करने  के  बारे में  सलाह

 देना  ।

 5  1971  को  सलाहकार  समिति
 की  पहली  बैठक  हुई  जिसमें  कुछ  प्रारम्भिक

 विचार  विमर्श  हुमा  |
 आशा  है  समिति  समय-समय  पर  अपनी  बैठकें  बुलायेगी  तथा  अपने

 विचारार्थ  विषयों  में  शामिल  पक्षो  पर  आवश्यक  सलाह  तथा
 माग  ददन  प्रदान  करती  रहेगी

 ऊन  के  निर्यात  में  कमी

 5538  श्री  मु रित यार  सह  मलिक
 :

 ब्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 बया  पिछले
 तीन

 वर्षों  में  ऊन  के  निर्यात  में  कमी  हुई  है

 92



 लिखित  ga? 30  1893

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 1967-68  से  कच्चे  ऊन  का  तुलनात्मक  निर्यात  कितना  gat  तथा  उससे  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  हरजीत  की  गई  कौन  इसके  निर्यात  में  कमी  के  क्या  कारण  हैं  ;  ae

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने का

 विचार है  ?

 विदेश  व्यापार  वस्त्रालय  में  उप-मन्त्री  ए०  सो०  :  जी  हां  ।

 ऊन  के  निर्यातों  में  गिरावट  का  कारण  रोयेंदार
 कालीन  शादी  के  निर्माण  हेतु

 घरेलू  खपत  में  वृद्धि  होना  इन  कालीनों  को  निर्यात  बाजार  में  स्थान  मिल  रहा  है  ऊन

 के  निर्यात  में  गिरावट  का  दूसरा  कारण  ऊन  की  स्थापना पन्न  वस्तुओं से  प्रतिस्पर्द्धा  का

 होना है  ।

 जेसा  कि  निम्नलिखित  आंकड़ों  से  स्पष्ट  होगा  ga  टिप्स  के  निर्यात  में  कोई

 गिरावट  नहीं  arg  है  :

 कि  FN ee ES VCO seen  बजाता  उ  mca

 मात्रा  लाख  लाज  मुल्य लाख  रुपये  में
 ि अ कि क अ व ब ि विक

 1967-68  C.26  0.05

 1968-69  0.5 55  6.95

 सा  र
 1969-70  0.48  5.92

 1970-71  0.67  8.67

 नलिन  eam नर

 निर्यात किये  जाने  वाले  रोयेंदार  कालीनों  के  निर्माण  में  स्वदेशी ऊन  का  बढ़ता

 ga  उपयोग  एक  अच्छी  बात  है
 ।

 इस
 गिरावट  को  रोकने  की

 दृष्टि  से  इस  वस्तु  पर

 लगे  हुये  निर्यात  शुल्क  को  20  प्रतिशत  मृूल्यानुसार  से  घटाकर  10  प्रतिशत  कर  दिया  गया  |

 1969
 से  चिकनाई  हटाई  हुई  ऊन  के  निर्यात  पर  भी  निर्यात  शुल्क  की  छूट  दे  दी

 गई
 है

 ।

 आमों  का  निर्यात

 5540.  ait  पी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 ताजे  कौर  परिष्कृत  anal  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिये  क्या  विशेष  उपाय

 किये जा  रहे  हैं

 क्या  सरकार  समुद्रपार  स्थित  देशों  में  ग्राम  के  निर्यात  की  सम्भावनाओं  का  पता

 लगाने  के  लिए  एक  अ्रध्ययन  दल  भेजने  पर  विचार  करेगी  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  ater  प्रदेश  में
 चित्तूर  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक  निर्यात

 cart  परिष्करण  कारखाना  लगाने  का  विचार  है
 ?
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 faa =  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मंत्रो  एग  सो०

 ताजे  ग्रामों  के  सम्बन्ध  में  निर्यातकों  को  निम्नोक्त  सहायता  वो  जाता  2:

 ae  ब्रिटेन  तथा
 जापान  को  सभी

 निर्यातों  के  सम्बन्ध  में  जहाज  परे

 निशुल्क  मुल्य  की  20  प्रतिश्त  की  कुल  सीमा  के  भीतर  विमान  भाड़े  की  60

 द
 बत  तक  -  कद  सहायता  उपलब्ध  है  ।

 ह
 वक्त  धामों  के  सम्बन्ध  में  निर्यातकों  को  निम्नोक्त  प्रधानता  बी  जाती

 क
 ग

 { (1)
 जहाज  पर  निशुल्क  मुल्य  का

 10
 प्रतिशत  तक  आयात  प्रतिकृति  लाइसेंस  ।..

 7
 (2)  जहाज  पर  निशुल्क  मुल्य  के  S  प्रतिशत  से  10  प्रतिशत

 द  सहायता  ।

 एक  प्रतिनिधिमंडल  इस  समय  यूरोप  तथा  संयुक्त  राज्य
 sits

 pT

 आस्ट्रेलिया  तथा  सिंगापुर  का  दौरा
 कर

 रहा  है  ।

 (7)  हमारे  पास  कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।
 क

 क

 ी क

 दलली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  चाय  बोर्ड  के  कर्मचारियों  के  लिए  मकानों  को

 oe

 5541.
 sit  यमुना  प्रसाद  मण्डल

 :
 fate  व्यापार  मन्त्री  यह

 बताने

 bie
 i

 a  क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  चाय  ale  के  कर्मचारियों को  क्वाटर

 ah [  कुछ  मकान  देने
 की

 पेशकश
 की

 यदि  तो  चाय  तो  चाप  ं

 म
 ने  के  क्या  कालरा हैं

 कना  उनके  मंत्रालय  न  चाय  as  को  25  मकान  श्रेणी

 canal

 णी

 न  के  लिये  खरीदने  की  सलाह  दी  थी  ;  और

 द
 यदि  तो  चाय  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की

 ?

 भी
 क

 क
 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मल्लो  ए०  ato  :  से  यह  झ्रोफेर
 आघार  पर  था  ,

 जिसमें  काफी  पू  जी
 की  आवश्यकता  थी

 ।
 यह  सुभाव  दिया  गया  था  कि

 मी  से  बोर्ड
 के  कर्मचारी  एक  सहकारी  भ्राता  समिति  बना  लें  जिसे  यथादेय  ऋण  तथा  अन्य

 ~weoN faesi यु  क्त  सुविधाएं  दी
 जा

 सकें
 |

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  उत्तर  नहीं  मिला  ।

 Introduction  of  Urgent  Express  Telephone  Trunk  Service  an  d  linking  of
 Sigs Capitals  with  Delhi  by  Direct  Dialling  System.

 5542.  Dr.  Laxminarain  Paadey
 Shri  Arjun  Sethi

 Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state :

 (a)
 the  lines  on  which  Urgent/Express  telephone  trunk  servi  ice

 and  1  >  lines  on  which  this  service  is  likely  to  be  provided d
 during  the

 next  year ;

 has  been  Provided

 b)  the  names  of  the  State  capitals  which  are
 x  1

 50
 far  connected  with  Delhi  with

 a  bg  system  ;  and

 ं
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 (c)  the  time  by  which  direct  dialling  system  between  Delhi  and  the  State  capitals  is

 likely  to  be  provided  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahugana)  :  (a)  The  facility  of  booking

 urgent  trunk  calls  is  available  in  all  the  exchanges  serving  as  trunk  centres  and  this  facility

 will  be  avaiJable  at  all  future  trunk  centres  also.

 Demand  trunk  service  has  been  introduced  till  n
 Laka  w  on  the  following  routes.

 Bangalore-Bombay

 Calcutta-Delhi

 Allahabad-Delhi

 Calcutta-Asansol

 Bombay-Bangalore

 Ernakulam-Coimbatore

 Asansol-Calcutta.

 (b)  Following  Capital  towns  of  various  States  and  Union  Territories  have  not  been

 provided  STD  to  Delhi  so  far

 ne ४१4" ०  है  1:  ह (1)  Agartala  (2)  Bangalore  (3)  Bhopal  (4)  Bhuba  (5)  Bombay  (6)  Calcutta

 (7)  Gandhinagar  (8)  Hyderabad  (9)  Imphal!  (10)  Madras  (11)  Panjim

 (12)  Pondicherry  (13)  Shillong  and  (14)  Trivandrum.

 (c)  It  is  hoped  that  the  STD  from  Delhi  to  these  stations  will  be  commissioned

 progressively  by  end  of  fifth  Plan  period.

 Translation  of  Various  Forms  of  Agreements  Etc.  Used  in  Offices

 5543.  Dr.  Laxminarain  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  her  Ministry  has  asked  all  the  Ministries  of  the  Government  of  India
 to  take  immediate  action  in  regard  to  making  arrangements  for  the  translation  of  forms  of

 agreements,  contracts,  licences,  permits  and  notices  in  use  in  their  Offices  and  in  Com.

 panies  and  Corporaticns  under  them  located  in  the  Hindi  speaking  areas  ;  and

 (b)  if  so,  the  progress  made  so  far  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department  of
 Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 यूरोपीय  साका  बाजार  के  साथ  सम्बन्ध  बनाने  के  सम्बन्ध  में  यूरोपीय

 सहयोग  के  प्रधान  वार्ताकार  का  राष्ट्र मण्डलीय  विकासशील  देशों  से  अनुरोध

 5544,  श्री  भोगेन्द्र  का  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यूरोपीय  आर्थिक  सहयोग  के  प्रधान  वार्ताकार  श्री  ज्याफ्रेरिपन  ने  राष्ट्रमण्डल

 के  विकासशील  देशों  के  भ्रनुरोध  किया  है  कि  उनको  यूरोपीय  साकरा  बाजार  के  देशों  का  फ्रेंच  भाषी

 अ्रफ़ीकी  देशों  से  सम्बन्ध  स्थापित  कराने  वाले  योंडे  करार
 के

 भ्रनुसार  ही  यूरोपीय  साका  बाजार  के

 से  सम्बन्ध  स्थापित  करने  की  मांग  करनी  चाहिए  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 का

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  ato  :  कौर  युरोप

 ग्रामीण  समुदाय  में  ब्रिटेन  के  प्रवेश  के  लिये  ब्रिटेन  तथा  समुदाय  के  बीच  हुई  बातचीत में

 वर्घित  समुदाय  तथा  राष्ट्रमण्डलीय  विकासशील  देशों  के  बीच  के  सम्बन्धों  के  प्रदान  पर  विचार

 fara  किया  गया  ।  यह  स्वीकार  किया  गया  कि  जहां  तक  हिन्द  महासागर

 तथा  प्रशांत  महासागर  के  स्वतन्त्र  राष्ट्र मण्डलीय  देशों  का  सम्बन्ध  उन्हें  याउण्डे  अथवा

 टाइप  के  संग सों  अथवा  परिवर्धित  समुदाय  के  साथ  वाणिज्यिक  करार  में  एक  को  चुनने  की  छूट

 दी  जाएगी  |  एशिया  के  स्वतन्त्र  विकासशील  राष्ट्र मण्डलीय  देशों  के  भारत  भी  शामिल

 सम्बन्ध  में  बातचीत  करने  वाले  पक्षकारों  द्वारा  यह  स्वीकार  किया  गया  कि  समुदाय  परिवर्तन

 के  च  व्यापक
 श्रीमान  योजना  के  कार्यक्षेत्र  को  देखते हुये  sara  भ्षेत्र  में

 उठने  वाली

 समस्याओं  पर  उनके  साथ  विचार  करने  के  लिये  तत्पर  रहेगा  ताकि  उनके  लिये  उपयुक्त  समाधान

 खोजे  जा  सकें  ।  यह  विनिश्चय  करते  समय  हमारे  साथ  परामर्श  नहीं  गया  ।  हमने  यह

 स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  व्यापक  अ्रघिमान  योजना  समुदाय  के  परिवर्तन  के  फलस्वरूप  उत्पन्न  होने

 वाली  हमारे  हरनेक  व्यापारिक  समस्याओं  को  हल  नहीं  कर  पायेगी  |

 कूटनीतिक  सूत्रों  के
 माध्यम  से  इस  मामले  पर  आगे  कार्यवाही  की  जा

 रही  है
 ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  पा लिस्टर  संयंत्र  को  स्थापना

 5545,  श्री  एस०  go  मुरगनन्तम :
 क्या  fader  व्यापार  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  पा लिस्टर  धागों  से  कपड़ा  बनाने  के  लिए  एक  संयंत्र

 स्थापित  करने  की  सम्भाव्यता  पर  बिचार  किया  है  ;  तर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  (ait  ए  ato  :  कौर  राष्ट्रीय

 वस्त्र  निगम  पोस्टर  देशों  के  उत्पादन  हेतु  एक  संयंत्र  की  स्थापना  की  सम्भाव्यता  पता  लगा

 रहा  है  ।  अभी  तक  कोई  प्रस्थापना  सुचित  नहीं  की  गई  है  ।

 केरल  सिरेमिक्स  लिमिटेड  कुम्हड़ा  के  लिये  प्लाई  क्रिया  पेपर  बंग  का  आयात

 लाइसेंस  जारी  करना

 5546.  श्री  एम०  एम०  जोजफ़  :
 क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  केरल  सिरेमिक्स  लिमिटेड  कुम्हड़ा  के  लिए  प्लाई  क्राफ्ट  पेपर  बेग  का  कोई

 आयात  लाइसेंस  दिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  कौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बिदेश  व्यापार  wearer  में  उप-मन्त्री  ए  ate  :  कौर

 कारी  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |
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 _ HUT  नारियल gat  वितरण  कौर  मूल्यों  का
 1971

 5541:  at  एम०  एम०  जोज़फ़ :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  केरल  नारियल  भूसी  वितरण  और  मूल्यों  का

 1971  का  भ्रनुमोदन  कर  दिया  है  शोर  राज्य  सरकार  को  इसकी  सुचना  दे  दी

 है  ;  ब्र

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ak  यदि  तो  विलम्ब के  कारण

 बया  हैं  ?

 fader  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  ए०  सी ०  :  जी  नहीं
 :

 इस  मामले  पर  केन्द्रीय  सरकार  कौर  राज्य  सरकार  के  बीच  विचार-विमर्श  हो

 रहा  है
 ।

 जनमत  संग्रह  मोर्चे  पर  प्रतिबन्ध

 5548.  श्री  एम०  एम०  जोज़फ़ :  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  इस  बात  की  पुष्टि  हो  गई  है  कि  जनमत  संग्रह  मोर्चा  को  पाकिस्तान  से  धन

 मिलता  रहा  है  और  यह  एक  साम्प्रदायिक  संस्था  है  ;  कौर

 यदि  तो  देश  में  ऐसी  संस्था  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाये हैं  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  पाकिस्तान  से  जनमत  संग्रह

 मोर्चे  को  जो  arian  सहायता  प्राप्त  होती  है  उसके  बारे  में  सरकार  को  सूचना  खुफिया  रिपोर्टों

 से  प्राप्त  होतो  जिसे  प्रकट  करना  लोक  हित  में  नहीं  होगा  |

 सरकार  समिति  है  कि  जनमत  संग्रह  मोच  की  गतिविधियां  ऐसी  हैं  जिससे  साम्प्रदायिक

 मनमुटाव  पैदा  होता  है  |

 सरकार  ने  जनमत  संग्रह  मोर्चे  को  अवैध  गतिविधियां  निवारक  1967

 के  अधीन  wag  संस्था  घोषित  कर  दिया  है  क्योंकि  इस  मोर्चे  ने  जम्मू  व  काश्मीर  के  भारत  के  साथ

 अंतिम  विलय  का  खुला  विरोध  किया  ।  आवश्यकता  पड़ने  पर  ऐसी  दूसरी  संस्थानों  के  विरुद्ध  भी

 इसी  प्रकार  की  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 मध्य  प्रदेश  में  तार  तथा  टेलीफोन  सम्बन्धी  सुविधायें

 5549.  »t
 राम  सहाय  पांडे  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  विशेषकर  पिछड़े  क्षेत्रों  में  तार  तथा  टेलीफोन

 की  सुविधाएं  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  श्रमिक  सहायता  की  मांग  की  है  |

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ;  शौर

 भ
 1971-72  के  दौरान  तार  व्यवस्था  के  विस्तार  के  क्या  क  य  mre ?
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 संचार  मन्त्री  हेमवती  नंदन  :  ate  जी
 मध्य  प्रदेश

 सरकार  ने  हाल  ही  में  यह  मांग  भेजी  है  कि  डाक-तार  विभाग  राज्य  में  तार  ak  टेलीफोन  की

 सुविधाएं  की  व्यवस्था  करे  कौर  इनका  विकास  करे  ।  डाक-तार  विभाग  ने  कुछ  एक्सचेंजों  जैसे

 कि
 भोपाल

 आदि  के  विस्तार  का  कार्य  हाथ  में  लिया  है  ।  इन्हें लागू  किये  जाने  की
 स्थितियां  अलगअलग  स्तरों पर  हैं  ।  मध्य  प्रदेश  कई  स्थानों  जैसे  कि  ग्वालियर

 के  बीच  लम्बी  दरी  की  सेवाओं  के  लिये  उच्च  स्तर  के  चौड़ी  पट्टी  की  संचार  प्रणालियों

 की  व्यवस्था  करने  की  योजना  बनाई  है  ।  एक्सचेंजों  के  लम्बी  ट्री  के  33  सार्वजनिक

 टेलीफोन  घरों  और  20  तारघरों  की  मंजरी  दे  दी  गई  है  ।

 1971-72  वर्ष  के  दौरान  20  नये  तारघर  खोल  कर  तार  का  भी  विस्तार

 किया  जाएगा  |

 Demonstration  Against  Exhibition  of  Hindi  Feature  Film  Sunder
 Hoon”’

 5550,  Shri  Phool]  Chand  Verma  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  that  Shankar  Bhagwan  has  been  depicted  as

 propagating  the  cause  of  family  planning  in  the  film  ‘‘Main  Sunder  Hoonਂ  ;

 (b)  whether  this  film  has  injured  the  seatiments  of  the  Hindus  seriously,  as  a  result

 of  which  the  public  have  demonstrated  before  the  Cinema  houses  of  Delhi  and  elsewhere,

 where  this  film.is  being  shown  ;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  impose  any  ban  on  the  exhibition  of  the  said

 film  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shrimati

 Nandini  Satpathy)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  No  such  information  has  reached  this  Ministry.

 (c)  Does  not  arise.

 लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक  फरीदाबाद  के  दाखा  कार्यालय  का  दिल्ली  में  लाया  नयना

 5551.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  :  कया  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बिताने  की  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक  का  शाखा  कार्यालय  किन  बातीं  की  ध्यान

 में  रख  कर  फरीदाबाद  में  स्थापित  किया  था  ;

 क्या  सरकार  को  उपरोक्त  कार्यालय  के  साथ  बातचीत  करने  में  दिल्‍ली  के

 रियों  को  होने  वाली  बड़ी  कठिनाइयों  का  पता  है  ;  शर

 यदि  तो  क्या  उपरोक्त  कार्यालय  को  दिल्‍ली  स्थानान्तरित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन है  :

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मन्थली  ए०  :  दिल्‍ली  में  कार्यालय

 तथा  भावास  स्थान  HY  कमी ।

 कार्यालय  को  द
 lace
 rere  ta

 जाने  के  लिए  व्यवसायी  समुदाय  से  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए  हैं
 ।

 जी  हां  प
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 Se

 दलों  का  निर्यात

 5552, 5552  श्री  मुख्तियार  fag  मलिक  क्या  बिदेश et  गद्य  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 वर्ष  1967-68,  1968-69,  1969-70  के  दौरान  विदेशों
 को

 कुल  कितने  मुल्य

 के  केलों  का  fats  किया

 क्या  विदेशों  को  किए  जाने  वाले  केले के  निर्यात  में  कमी  रही  है  प्रौढ़  यदि  तो

 उसके  क्या  कारण हैं  ;  कौर

 केले  के  निर्यात  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  शार  ra
 DITA  करने  का  विचार र

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  ए०  सी ०  :  इन  वर्षों के  दौरान  केले

 के
 निर्यात

 मूल्य  निम्नलिखित  रहे  हैं

 वि  मूल्य  रुपये  में
 जाण

 1967-68  1968-69  1969-70
 VT

 20,28,000  51,44,000  27,28,000
 ce,  ne  ee

 शझ्रायातक  देशों  की  बाजार  परिस्थितियों  के  अनुसार  निर्यात  घटते
 रहे  हैं

 ।

 कुछ  पत्तनों  के  ara  पास  केले  की  निर्यात  करने  योग्य  किस्मों  का  उत्पादन  बढ़ाने

 के  लिए  चतुर  पंच  वर्षीय  योजना  के अ्रन्तगंत  केन्द्रीय  स्तर  पर  प्रायोजित  केला  फौज  कार्यक्रम

 सम्बन्धी  योजना  की  प्रस्थापना  की  गई  है  ।

 Outstanding  Telephone  Bills  in  Madhya  Pradesh

 5553.  Shri  G.  C.  Dixit :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state :

 (a)  the  names  of  firms  and  companies  in  Madhya  Pradesh  against  whom  arrears  of

 telephone  charges  for  more  than  Rs.  1000  each  are  outstanding  for  the  last  two  years ;  and

 (b)  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  (a)  and  (b).  A’  statement

 giving  the  names  of  the  firms  and  companies  in  against  whom’  arrears  of  telephone

 charges  for  more  than  Rs.  1000  each  are  outstanding  for  the  last  two  years,  is  placed  on
 thé  ‘table  of  the  House,.  together  with  the  action  taken  in  each  case  [Plated  in  Libtary.  See
 No.

 Necessary
 action  is  in  hand  to  file  suits  for

 recovery,
 wherever  necessary,

 Government  advertisements  to  Madhya  Pradesh  newspapers

 5554.  Shri G.  Dixit :  Will  the  ‘Minister  of  Information‘  and  Broadcasting  be

 Pleased  to  state :

 (a)  the  total  expenditure  incurred  by  Government
 on  their  advertisements  published

 in  the  newspapers  of  Madhya  Pradesh ;
 ding (b)  the  figures  of  circulation  of  these  newspapers  accor  Weds,  to  the  final  record  of  the

 Advertisement  Bureau  for  September,  1970  and

 (c)  the  names  of  prominent  newspapers  of  Madhya  Pradesh  ?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shrimati

 Nandini  Satpathy):  (a)  Though  State-wise  figures  are  not  maintained  in  the  normal

 course  of  business,  it  has  been  ascertained  on  the  basis  of  information  available  that  adver-

 tisements  of  the  total  value  of  Rs.  5,15,408/-  were  released  by  the  Directorate  of  Advertising

 and  Visual  Publicity  to  newspapers  in  Madhya  Pradesh  during  the  year  1970-71.

 This  figure  does  not  include  the  amount  spent  by  Ministry  of  Railways,  Department

 of  Tourism  and  the  majority  of  Public  Sector  Undertakings  whose  accounts  are  not  being

 handled  by  D.  A.  V.  P.

 (b)  and  (c).  Information  regarding  the  names  of  prominent  (and  other)  newspapers

 in  Madhya  Pradesh  (and  in  other  States)  and  their  claimed  circulation  for  the  year  1970,  is

 given  in  the  14th  Annual  Report  of  the  Registrar  of  Newspapers  for  India  which
 was  laid

 on  the  Table  of  the  House  on  17.12.1970.

 Hindi  versions  of  various  publications  of  Government

 5555.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased

 to  state  whether  Hindi  versions  of  all  the  publications  published  by  the  Governmet  in  Eng-

 lish  are  not  made  available  simultaneously  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Deptt.  of  Personnel

 (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :  Yes  Sir.  Under  the  existing  administrative  orders  as  well  as

 provisions  of  law,  it  is  not  necessary  to  publish  all  Government  publications  in  English
 and  Hindi  simultaneously.

 विभिन्‍न  परियोजनाश्रों  को  क्रियान्वित  करने  के  faa

 राज्यों  को  अतिरिकत  शक्तियां

 5556.  श्री  इराज्मुद  सकरा  :  क्या  गृह  मंत्री
 यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की  सिफारिशों  के  arere  राज्य  सरकारों  श्र

 केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  को  ऐसी  परियोजनाओं  के  लिए  जिनमें  केन्द्रीय  सरकार  का  प्रत्येक  रूप  से  हित

 है  या  जिनका  संचालन  राज्य  सरकारें  केन्द्रीय  सरकार  के  एजेंट  के  रूप  में  कर  रही  प्रतिष्ठित

 दोस्तियाँ  दी  गई  हैं  ;  ak

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  we  कामिक  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  और

 संबंधोंਂ  पर  अपनी  रिपोर्ट  में  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  निम्नलिखित

 सिफारिश  की  थी  ।

 “22.  राज्यों  को  ऐसी  परियोजना ग्र ों  के  कार्य  के  सम्बन्ध में  जिसमें  केन्द्र  का

 प्रत्यक्ष  रूप  से  हित  हो  भ्रथवा  जिसका  संचालन  उनके  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  के  एजेन्टों  के

 रूप  में  fear  जाता  श्रघिकतम  सीमा  तक  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  जाना

 सिफारिश  पर  वि  थे  बन  क
 चार  जा  रहा  है  ।
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 Amount  paid  for  Govert  ant  Advertisements

 5557.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 casting  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  amount  paid  by  the  Central  Government  to  the  newspapers  for  the
 publication  of  Government  advertisements  of  during  the  financial  year  1970-71  ;  and

 (b)  the  amount  paid  to  each  newspaper  for  publishing  the  advertisement  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shrimati
 Nandini  Satpathy)  :  (a)  Asum  of  Rs.  1,77,34,685/-  was  spent  dn  Central  Government

 We advertisements  released  through  the  Directorate  of  Advertising  and  Visual  Publicity  to  n  कजा

 papers  during  1970-71.

 This  amount  includes  some  expenditure  also  on  account  of  those  public  sector

 undertakings  whose  advertiements  are  released  through  the  D.  A.  V.  P.  but  excludes  the

 Ministry  of  Railways,  Department  of  Tourism  and  several  public  sector  undertakings  which
 have  their  own  arrangements  for  releasing  advertisements,

 (b)  Information  regarding  details  of  advertisements  released  to  indviduai  newspapers,
 which  is  done  in  accordance  with  a  declared  policy,  which  is  non-discriminatory,  800  the

 amounts  paid  to  them  is  treated  as  confidential.

 रेलवे डाक  सेवा  की  छंटाई  की  सूचियों  का
 छापा

 पना

 5558.  श्री  सी०  चित्ति बाबू  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  डाक  सेवा  में  डाक  की  छंटाई  ale  छंटाई  सम्बन्धी  सूचियों  के  छापे  जाने

 के  बीच  कितने  समय  का  अन्तर  होता  है  |

 इस  पर  कितना व्यय  होता है  ;  प्रौढ़

 araerr प्रत्येक  रेलवे  डाक  सेवा  कार्यालय  को  डाक  NY at  sare  सम ८1६  स  पना  कितनी  सूचियां

 दी  जाती  हैं  ौर  इस  पर  कितना  खर्च  होता  है  ?

 संसार  मन्त्री  को  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  रेल  डाक  सेवा
 की

 छंटाई  सूचियां

 तीन  वर्षों  में  एक  बार  अद्यतन  तेयार  की  जाती  है  कौर  छाप  कर  सप्लाई  की  जाती  हैं  ।

 प्रति  ae  लगभग  50,000/

 किसी  विशेष  कार्यालय  को  सप्लाई  की  जाने  वाली  छंटाई  सूचियों  संख्या  उस

 कार्यालय  के  कर्मचारियों  की  संख्या  पर  निर्भर  करती  है  क्योंकि  प्रत्येक  सुपरवाइजर

 कर्मचारी  के  लिए  एक  प्रति  और  रिकार्ड  कार्यालय  के  लिए  कुछ  भ्र ति रिक्त  प्रतियां  सप्लाई  की

 जाती  हैं  ।  प्रत्येक  कार्यालय  के  लिए  यह  संख्या  ग्रहण  अलग  होती  है  झर  इन  पर  लागत

 भी  अलग-लग  जाती  है  ।  समूचे  भारत  में  इन  कार्यालयों  की  संख्या  बहुत  अधिक  इसलिये

 प्रत्येक  कार्यालय  के  सम्बन्ध  में  यह  सूचना  एकत्रित  करना  सम्भव  नहीं  हो  सका
 ।  फिर  कुछ
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 कार्यालयों  के  सम्बन्ध
 में  एकत्रित  की  गई  सूचना  नीचे  दी  जाती

 हि ३  te  ee: ए  चणााएय

 कार्मालिय. का नाम का  नाम  सप्लाई  की  गई  कटाई
 rt  किया  गया  खर्चें

 सूचियों  की  संख्या
 वा  pee  emer  A  a  ca

 aie
 32 _

 मद्रास  ।  2  140  प्रतियां  ao  4.30

 लर  रेल  डाक  सेवा ।  2  125  प्रतियां  307.00
 ~~

 मान  र  रेल  डाक  सेवा  270  प्रतियां  रु० 521.00

 टपा डी रेल  डाक  सेवा  100  प्रतियाँ  Bo  172  दिह

 त्रय

 दाल्टेक्स  दास  feug  छूटने  को  पर
 रेलवे-का

 |[ |

 5559,  श्री  सी०  :  क्या  संचार  यह  बताने कीं  gr
 are

 fe

 ्
 क्या  वाल्टेयर

 मद्रास  स्थिति
 एक  इमारत

 जिसमें  छंटनी  कार्यालय

 रेलवे  TATA  ने  दावा  किया है  ;

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  डाक  तार  विभाग  द्वारा  उक्त  इमारत
 को  प्राप्त

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 सनौर
 क _

 यदि  तो
 कब  तक  ?  दि  वि *  ग  क

 मन्त्री  हेवनों  नन्दन
 :  जी

 द
 सच हक  a

 a)  रेलवे  विभाग  ने  सूचित  किया है  कि  इमारत  उन्हें  प्रयोग के  लिए

 ae  ः

 )
 इसपर  इससे  पहले

 भी
 विचार  किया  गया  लेकि  चूकि  रेलवे  विभाग

 इसे  देने

 के
 ‘wh  नहीं  था  इसलिए  इस  विचार  को  छोड़  दिया  गया

 |

 वि

 (")
 ही  नहीं  उठता  |

 ्

 मद्रास  छंटाई  डिवीजन

 560.  थी  सो  चित लि बाबू  नया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  ae

 मद्रास  स्थित  छंटाई  डिवीजन  न  कब  काय  आरम्भ  किया  ऑझ्ारम्भ  में  इसमें

 कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  थी  कौर  इस  समय  इसमें  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी
 है

 मद्रास  छंटाई  कार्यालय
 को  उस

 इमारत  में  रखने  के  लिए  रेलवे  को  we
 तक  किराये

 फक  में  कितनी  धनराशि  दी  गई

 मद्रास  छंटाई  कार्यालय  के  कितने  कितने  यूनिट  मुख्य  कार्यालय  के  बरादर  स्थित  Q3

 क्या  उना

 कोई  शायान

 अपनी

 इमारत  में  स्थित  शौर
 यदि  तो

 कौन  सा

 कार्यालय ;  और
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 कया  इन  कार्यालयों  में  क
 मं बारियों

 को  सब
 सुविधाए  उपलब्ध  हैं  ?

 =

 संचार  मंत्री  हश्री  हेमवती  नन्दन
 :  (1 1)  मद्रास  छंटाई  डिवीजन  के  प्रारम्भ

 होने की  तारीख  1-9-1944

 (it)  शुरू  में  कमेंचारियों  की  संख्या  319

 (in)  इस  समय  कमंचारियों  की  संख्या  177!

 क

 3,34,878  रुपये  लाख  चौतीस  हजार  आठ  सौ  श्रव्त्तर
 र

 जिनके  नाम  हैं  :  मद्रास  हवाई  weet  छंटाई  का
 मद्रास  प्रेस  छंटाई

 कार्य रि लिय  उप-रोकड़े  कार्यालय  मद्रास  एग्मोर  रेल  डाक  सेवा  तौर  डाक

 मद्रास  जी०  पी०  को  मांउट  रोड़  छंटाई |

 "
 ि

 क

 जी
 हा ंtt  जिनके  नाम  हैं

 :  मद्रास  हवाई  weer  छंटाई  काय  ,  मद्रास  जी  ०

 पी०  झरोਂ
 .

 रोड़  ।

 थ

 जी  जहां  तक  सम्भव  हो  ।

 ह

 ्राकाडायारतो  के  लिये
 घूरा  क्लिक

 जिला
 संवाददाता

 मंत्री  यह  बताने  की

 nail

 थी  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :  सुचना  श्र

 क्या  सरकार  शभ्राकाशवाशी के  लिए  पुरणेकालि  जिला  संवाददाताओं  को  नियुक्त

 करने  की
 योजना  बना  रही  है  ;

 ्
 यदि  तो  कब  से  ;  ck

 ्

 @)
 उनके  वेतन  होंगे  ?

 नि

 q
 बना

 भर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री

 cet

 नही ं।

 और
 (  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 क्
 केरल में  पहाड़ी  क्षेत्र का  विकास

 लि  etna  सामंती  wastes :  FIT  योजना  मंत्री  यह  बताने  की
 ons

 (™)
 क्या  केरल  राज्य

 मैं

 पहाड़ी  शेरों  का  विकास  करने  के  उद्देश्य  ले
 एक

 पहाड़ी  विकास
 परिषद  कार्य कर  रही  है  ;

 at

 यदि  तो  उक्त  परिषद  ने  उन  क्षेत्रों  के  विकास
 के  लिए  क्या  कार्य  किया  है

 gaa  परिषद  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिए  केरल  राज्य  में
 चौथ  ah  के  दौरान

 प्रारम्भ  किये
 जाने  ara  प्रस्तावित  निर्माण  कार्यों  का  ब्यौरा  कया  है

 गोज  मंत्रालय  में  राज़्य  मंत्रो  सोहन  )  जी  नवदीं ।

 (@)  st
 प्रश्न

 ही
 द  उठता  ।

 त घारिया) ः (क ्

 ्  103
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 केरल  में  काजू  के  कारखानों  का  सरकार  द्वारा  अपने  श्रथिकार  में  लेना

 5563.  श्रीमती  ara  तनकप्पन  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केरल  सरकार  कौर  केन्द्रीय  सरकार  की  एजेंसियों  ने  राज्य  में  कितने  काबू  का

 को  प्रश्न  हाथ  में  ले  लिया  है  कौर  उनके  नाम  क्या  हैं  ;

 काज़  के  कितने  कारखानों  के  बारे  में  जांच  जा  रही  है  ae  उन  कारखानों  को

 कब  तक  खोला  जायेगा  :  कौर

 sia  2a केरल  राज्य  में  काजू  के  कौर  कारखानों  को  बन्द  न
 छ्प्भ

 |  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है

 fata  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंदों  ए  ato  राज्य  अभिकरण

 अर्थात  केरल  राज्य  काज़  विकास  निगम  द्वारा  अपने  नियन्त्रण  में  लिए  गये  दस  कारखानों  के

 नाम  निम्नोक्त  हैं  :

 साउथ  इण्डिया  कारपोरेशन  कोट्टायम  |

 फैक्टरी  श्राफ  सी ०  एम०  रोडीज  एंड  किलिकोल्लूर  |

 मुसालियर  इंडस्ट्रीज  नैड्वाधूर  ।

 हिन्दुस्तान  कार्य  कृष्णा पुरम  |

 मिनर्वा  केयू  मिनागापलली  |

 6  ७  एंड  अयाधिल  |

 areca  ट्रेडिंग  नूरानी  |

 मिनर्वा  केयू  किलिमान्योर  |

 हिन्दुस्तान  कयास  पुरनूर  |

 40.  न्यु डील  इरिजलाकुड  |

 केन्द्रीय  अभिकरण  द्वारा  कोई  एकक  अ्रपने  नियन्त्रण  में  नहीं  लिया  गया  है  ।

 भारत  सरकार  की  वित्तीय  सहायता  से  केरल  राज्य  काजू  विकास  निगम  द्वारा  दस

 और  कारखाने  aq  नियंत्रण  में  लिए  जाने  का  विचार  है  ।  वित्तीय  सहायता  मिलने  की  तारीख  से

 उन्हें  एक  महीने  के  भीतर  चलाना  संभव  हो  सकेगा  ।  केरल  राज्य  ary  विकास  निगम  की  ऐसी

 योजना  हैं  कि  ag  अपनी  निधि  से  पांच  योजनायें  कौर  अपने  नियन्त्रण  में  लेगा  |

 कोई  झोर  कारखाना  बन्द  होने  की  कोई  खबर  नहीं  मिली  है  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  से  प्राप्त  टेलीविजन  केन्द्र

 5564.  श्रीमती  भागंवी  तनकप्पन  :  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  श्रापात  निधि  से  उपहार गर  के  रूप  में  कितने

 टेलीविजन सेट  प्राप्त  हुए  हैं  ;  कौर
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 गत  तीन  वर्षों  में  विभिन्‍न  राज्यों  को  कितने  टेलीविजन  सेट  दिये  गये  ?

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नन्दिनी  eequt)
 :  सरशार

 को  संयुक्त  राष्ट्र  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल  झा पात  निधि  से  उपहार  के  रूप  में  कोई  टेलीविजन  सेट  प्राप्त

 नहीं  gar  है  ।

 set  नहीं  उठता  ।

 दिल्लो  नगर  निगम  श्रधघिनियम  1957,  में  संशोधन

 5565.  श्री  दलीप  सिंह  :  कया  गृह  मत्री  येह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  नगर  निगम  में  नियुक्तियों  तथा  पदोन्नतियों  के  मामलों  में  ग्राम  ढील  को

 घ्यान  में  रखते  हुए  संघ  लोक  सेवा  त्रियों  ने  दिल्ली  नगर  निगम  अधिनियम  195  से  आवश्यक

 संशोधन  करने  कां  सुभाव  दिया  है  ;  कौर

 यदि  af,  तो  यह  झुकाव  कब  दिया  गंया  था  ate  सरकार  द्वारा  इस  मामले में
 अब

 तक  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र
 :  ate  नियुक्तियों  तथा

 पदोन्नतियों  के  मामले  में  संघ  लोक  सेवा  श्रांयोग  से  ज  करने  में  दिल्ल  नगर  निगम  की

 कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखने  हुए  संघ  लोक  सेवा  आयोग  से  cams  करने  के
 बाद

 दिल्‍ली  नगर
 निगम  अधिनियम  के  सम्बन्धित  उपबन्धों  को  संशोधित  करते  हुए  एक  विधेयक  का  प्रारूप  लोक

 सभी  में
 अगस्त

 1966  में  पुरःस्थापित  किया  गया  था
 ।  किन्तु  1967

 में  सदन  के  भंग  हो  जाने
 के

 साथ-साथ  विधेयक  समाप्त  हो  गया  ।

 इसके  पश्चात  प्राप्त  हुई  उत्तर  पूर्वी  सीमान्त  अभिकरण  तथा  सच  राज्य  क्षेत्रों  पर

 प्रशासनिक  सुधार  ग्रा योग  की  रिपोर्ट  में  दिल्‍ली  के  प्रशासनिक  ढांचे  में  कई  परिवर्तन  करने  की

 सिफारिश  की  गई  थी  ।  वर्तमान  विवाद  का  सम्बन्ध  दिल्‍ली  के  प्रयास  नक  ढाचे  के  पुनर्गठन  के  बड़े

 wat  से  जुड़ा है

 भर्ती  करने  वाली  संस्थानों  द्वारा  श्रवुसुचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के

 उम्मीदवारों  का  थक  साक्षात्कार  किया  जाना

 5566.  श्री  Allo  पी०  उलगनम्बी  :  क्यों  मंत्री  यह  sara  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोई  ऐसा  निर्णय  कियां  गया है  कि  संघ  लोक  सेव  अ्रायोगे  सहित  केन्द्रीय

 सरकार  की  भर्ती  करने  वाली  सभी  संस्थाओं  द्वारा  आरक्षित  पदों  के  अनुसूचित  जाति  तथा

 अनुसूचित  जन  जाति  के  उम्मीदवारों  का  पृथक  साक्षात्कार  किये  जाने  की  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिये ;  कौर

 यदि
 तो  उपरोक्त  निर्णय  का  ब्यौरा  व्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  शरीर
 कामिक  विभाग

 में  राज्य  मंत्री  (ait  राम  निवास  :  श्र

 जी  श्रीमान  ।  मंत्रालयों  इत्यादि  को  31  1970  को  अनुदेश  जारी  किये
 गये  हैं
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 कि  सरकार  के  अधीन  आरक्षित  रिक्तियों  के  पदों/सेवाओं  में  भर्ती  के  लिए  भ्रनुसूचित

 अनुसूचित  जन-जाति  के  उम्मीदवारों  का  साक्षात्कार  चयन  समिति  द्वारा  किसी  ऐसे  दिन  को  अथवा

 ऐसी  बैठक  में  लिया  जाय  जिसमें  सामान्य  उम्मीदवारों  का  साक्षात्कार न  ताकि  भ्रनुसूचित  जाति

 तथा  अनुसूचित  जन-जाति  के  उम्मीदवारों  की  जांच  सामान्य  उम्मीदवारों  के  लिए  जाँच  स्तर  से  न

 हो  और  साक्षात्कार  लेने  वाले  प्राधिकारी/वोडें  को  इस  बात  का  ध्यान  रखने  की

 भावुकता  है  कि  भ्रनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जन  जाति  के  उम्मीदवारों  की  जांच  छूट  दिये  गये  स्तर

 से  करनी  है  ।  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  श्रनुसचित  जातियों  जन-जातियों  की

 आरक्षित  रिक्तियों  के  लिए  की  गई  भर्ती  के  सम्बन्ध  जहां  केवल  एक  बैठक  या  एक  दिन  के  लिए

 ऐसे  उम्मीदवारों  की  संख्या  काफी  है  उनका  साक्षात्कार  एक  अलग  दिन  या  साक्षात्कार  बोझ  कीं

 gam  बठक  में  किया  जाता  है  ।  प्रिया  के  माध्यम  से  भ्रनुसूचित  जाति/श्रनुसुचित  जन-जाति  के

 उम्मीदवारों  का  साक्षात्कार  एक  साथ  साक्षात्कार  शुरू  होते  ही  किया  जाता  है  ।  उनकी  जांच

 सामान्य  उम्मीदवारों  के  स्तर  से  न  होकर  निर्घारित  छूट  दिये  गये  स्तर  से  की  जाती  है  ।

 दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  देदी  दाराब  ate  आयातित  दाराब  की  बिक्री  के  लिये  नये

 लाइसंस  जारी  करना

 5567.  श्री  aft  भूषण  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  गत  तीन  वर्षों  में  दिल्‍ली  संघ  राज्य-क्षेत्र  में  देशी  शराब  कौर

 आयातित  शराब  बेचने  के  लिए  कितने  नये  लाइसेंस  जारी  किये  ;

 (a)  दिल्‍ली  प्रयास  ने  उपयु क्त  safe  में  ऐसे  कितने  लाइसेंसों  का  नवीकरण  किया  ;

 उन  पार्थियों  के  नाम  तथा  अन्य  ब्यौरा  क्या  है  जिनको  ऐसे  नये  लाइसेंस  जारी  किये

 गये  अथवा  जिनके  लाइसेंसों  का  नवीकरण  किया  गया  ;

 शराब  बेचने  वालीं  कितनी  दुकानों  को  अपना  कार्य स्थान  स्थानान्तरित  करने  की

 agate  दी  गई  तथा  कितनी  दूकानों  को  अपना  cart  स्थानान्तरित  करने  की  अनुमति  देने  का

 विचार है  ;

 चालू  ag  में  कितने  दिल्‍ली  में  खोलने  का  विचार  है  और  वे  कहां-कहां

 खोले  जायेंगे  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  सूचना  संलग्न  विवरण

 में  दी  जाती  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  सख्या  एल०

 एक  दुकान  को  अपना  कार्य स्थान  स्थानान्तरित  करने  की  अनुमति  दी  गई  है  ate

 तीन  दुकानों  के  मामले  विचाराधीन  हैं  ।

 कोई  श्रीमान्‌  ।

 अचारों  का  निर्यात

 5568.  श्री  जी०  भुवाराहन
 :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  विदेशों  को  राज्यवार  किस-किस  किस्म  के  चार  का  निर्यात  किया

 गया ;  और
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 केन्द्र  पौर  विभिन्‍न  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  द्वारा  निर्यात कर्त्ता  को  दी  गई  सहायता

 का  ब्यौरा क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  vo  सी ०  मीठे  ana  तेज

 तथा  पंजाबी  ढंग  के  विदिष्ठ  sare  निर्यात  किये  जाते  हैं  ।  राज्य-बार  जानकारी  प्राप्य  नहीं  है  ।

 निर्यातकों  को  निम्नोक्त  सहायता  उपलब्ध  है

 (1)  जहाज  पर
 निःशुल्क  मुल्य  का  10%  तक  आयात  प्रतिपूर्ति  लाइसेंस  ।

 (2)  मीठी  किस्मों  के  भ्र चारों  पर  नकद  तथा

 चुने  हुए  निर्माता ग्र ों  के  सम्बन्ध  में  ats  का  प्रचार  करने  के  लिए  सहायता  |

 फलों  का  निर्यात

 5569.  थी  जी०  भुवाराहन

 थी  सोम चन्द  सोलंकी :

 बिदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa  :

 भारत  से  विदेशों  को  प्रति  ad  किन-किन  फुलों  का  कितनी-कितनी  मात्रा  में  निर्यात

 किया जाता है  ;

 उक्त  फूलों  का  निर्यात  किन  देशों  को  किया  जाता  है

 (7)
 कया  देश  में  फूल  के  बागों

 की
 संख्या  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  फूल  उत्पादकों  कों  दी  गई  सहायता  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 विदेश
 व्यापार  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री

 (at
 ए०  ato  :  यह  जानकारी

 उपलब्ध  नहीं है  ।

 जमंन  संघीय  जापान  तथा  ब्रिटेन

 केन्द्रीय  सरकार  की  ऐसी  कोई  योजनों  नहीं है  ।

 कोई  विशेष  सहायता नहीं  दी  जा  रही है

 हथकरघे  भर  विजय  चालित  करघे  से  बने  वस्त्रों  का  निर्यात

 5570.  श्री  जी०  भु वारा हुन :  कया  बिदेश  व्यापार  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों
 में

 विदेशों  an  विद्युत चालित  करघों  से

 वस्त्रों  का  कुल  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया  गया ;

 उक्त  वस्त्रों  का  अधिकांश  निर्यात  किन  मुख्य  देशों  को  किय  जाता  है  और  आग

 निर्वात  करने  के  बारे  में  उन  देशों  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ;  कौर

 उक्त  निर्यात  से  गत  दो  वर्षों  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई

 बिदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-प्रगति  ए०  सी ०  जानें  से

 लित  करघा  वस्त्रों
 के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  अलग  ares  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  जहां  तक  हथकरघा

 107



 Written  Answers  July
 21,

 1971

 वस्त्रों  रेशमी  कौर  ऊनी  हथकरघा  वस्त्र  ्र  उनसे  निमित  का  सम्बन्ध  उनके

 निर्यात  निम्नलिखित  रहे
 oe ow ५  ew  a  प्त  एकल  १  जो  पास  ae  ह  लाा

 qq  मूल्य
 (

 लाख  रुपये
 ह  ee  tan ८  उ  नर  eh  are  eee

 1388.95 196

 1969  2607.25

 1970  2809.31

 ता

 एक  विवरण  संलग्न है  जिसमें  उन  tat  के  नाम  दिये  wa  हैं  जिन्हें  प्रमुखत

 वस्त्रों  का  निर्यात  किया  जाता  है  ।  जहां  तक  परम्परागत  बाजारों  को  होने  वाले  हथकरघा  माल

 के  निर्यातों  का  सम्बन्ध  है  उनका  परिमाण  एकसा  ही  रहता  जहां  तक  अपरम्परागत

 बाजारों  का  सम्बन्ध  उन्हें  किये  जाने  वाले  हमारे  निर्यात

 विवरण

 उन  मुख्य  देशों  के  नाम  निम्नलिखित  हैं  जिन्हें  हथकरघा  माल  का  भारी  मात्रा  में
 निर्यात

 किया  जाता  है  :--
 ७७:  सन

 क्रमांक  देशों का  नाम
 बयाना  Tee STC नानी

 1.  परम्परागत  बाजार

 मलबे  दिया

 SUUENG

 लिखित

 ead

 कीनिया

 लाइबेरिया

 दा होमी

 10:  दक्षिण  यमन

 1  जाम्बिया

 12

 13.  सऊदी

 14

 15  टोगो
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 a
 |  2

 TD  ध्रपरम्परागत  बाजार

 यूरोपीय  साका  बाजार  के  देश

 परिचय  stay

 3.

 इटली

 बेल्जियम

 स०  Wo

 जापान

 स्विटजरलैंड

 आस्ट्रेलिया

 सोवियत  संघ

 10  फिनलैड

 11

 मास्क
 12  नाव

 लिटल

 सरकारो  विज्ञापनों  पर  खच  की  गई  राशि

 5571.  बसु  :  सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 वित्तीय  ag  1967-68  शर  1968-69  और  1969-70  के  दौरान  दैनिक

 समाचारपत्रों  को  केन्द्रीय  सरकारी  विज्ञापनों  के  लिये  कितनी-कितनी  राशि  दी  गई  ;  और

 तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या
 है

 ?

 सूचना  धौर  प्रसारण  में  राज्य  मन्त्री  नन्दिनी  :  श्र

 समाचारपत्रों  को  राज्य  के  आधार  पर  नहीं  दिए  जाते  ।  वे  बहुत  सी  अन्य  बातों

 जेसे  खपत  की  श्रे  णी  शादी  फर  निसार  करते हैं  ।  के  सामान्य
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 राज्यवार  आँकड़े  नहीं  रखे  जाते  ।  उन्हें  विज्ञापन  कौर  दृष्य  प्रचार  निदेशालय  के
 हार  में

 पास  उपलब्ध  सूचना  के  आधार  पर  एकत्र  किया  जा  रहा  है  we  उनकी  जांच  की  जा  रही  है

 तथा  उन्हें  यथासमय  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 कलकत्ता  टेलीफोन  विभाग  द्वारा  एक  टेलीफोन  लाइन  काटा  जाना

 5572.  थी  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  टेलीफोन  विभाग  कलकत्ता  के  मुख्य  न्यायाघीश  की  अदालत  में

 फोन  लाइन  को  गलती  से  काटने  के  मामले  में  मुकदमा  हार  गया  है  ;

 क्या  टेलीफोन  विभाग  को  ag  निदेश  दिया  गया  है  कि  वह  टेलीफोन  उपभोक्ता  को

 तत्सम्बन्धी  व्यय  का  भुगतान
 करे  ;  कौर

 क्या  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  oa  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम

 निकला  है  ?

 संचार  मन्त्री  हेमवती  नन्दन  :
 जी  हां

 |

 जी

 जी  हाँ  ।  दफ्तरी मूल  के  कारण  टेलीफोन  कनेक्शन  काट  दिया  गया

 टेलीफोन  को  कहा  गया  है  कि  इसकी  जिम्मेदारी  ठहरायी  जाए  और  यह  सुनिश्चित  करने  के

 ज  पटु  | लिए  कि  भविष्य
 में  इस  तरह  की  कोई  शिकायत  नहीं  उपयुक्त  कार्रवाई  की

 Telegrams  in  Devanagri  Script

 5573.  Shri  Sudhakar  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased to
 state

 (a)  the  number  of  Telegraph  Offices  in  each  State  as  on  the  1st  March,  1971  and  the

 number  out  of  them  having  facilities  for  sending  and  receiving
 telegrams

 in  Devanagri

 script  ;

 (b)  the  number  of  Telegraph  Offices  out  of  them  in  which  the  telegrams  booked  in

 Hindi  were  transmitted  in  Roman  script  instead  of  the  Devanagri  script  ;  and

 (c)  the  action  taken  gainst  those  Telegraph  Offices  which  transmit  Hindi  telegrams
 in  Roman  script  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  :  (a)  The  number  of  tele-

 graph  offices  as  on  31-3-1971  Circle-wise  is  indicated  in  the  statement  attached.  The

 number  out  of  this  with  facilities  for  sending  and  receiving  telegrams  in  Devnagri  script  as

 on  Ist  March,  1971  as  being  obtained  from  the  Heads  of  P  &  T  Circles  and  will  be  placed
 on  the  Table  of  the  Lok  Sabha  as  soon  as  this  is  completely  obtained.  ६६  may,  however,
 be  stated  that  the  position  as  on  31-3-1970  was  that  in  the  country  as  a  whole  3437  offices

 were  haviog  facilities  for  handling  Devnagri  telegrams.  These  offices  are  naturally  mostly
 in  Hindi  speaking  areas.  Efforts  to  popularise  the  use  of  Devnagri  script  even  for  languages
 other  than  Hindi  are  being  made.

 (b)  and  (c).  Instructions  exist  prohibiting  the  transmission  in  Roman  script  of  tele-
 grams  booked  in  Hindi.  There  may  be  rare  occasions  when,  due  to  the  non-availability  or
 absence  of  a  signaller  knowing  Hindi  Morse,  sucha  contingency  may  arise.  These
 have  not  specifically  come to  the  notice  of  the  Directorate  nor  might  the  information  be
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 available  readily  in  the  offices  of  the  Head
 ।
 मि  of  Circles.  It  would  be  useful  if  the  Member

 could  indicate  any  instances  which  have  been  brought  to
 his  notice.

 STATEMENT

 list  of  number  of  telegraph  offices  as  on  31-3-1971.

 Andhra  948

 Assam  450

 Bihar  940

 Gujarat  490°

 Jammu  &  Kashmir  109

 Kerala  681

 Tamil  Nadu  1,216

 Maharashtra  1,013

 Madhya  Pradesh  698

 Mysor  2  1,118

 Orissa  544

 Punjab  463

 Rajasthan  692

 Uttar  Pradesh  1,146

 West  Bengal  552

 Delhi  96

 ce

 Total  :-  11,156

 फिल्म  gat  में  वत्  चित्रों  att  लघु  रुपक  चित्रों  का  निर्माण

 5574.  at  प्रनन्तराव  पाटिल  :  क्या  सुचना  att
 प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  फिल्म  इन्स्टीच्यूट  पूना  के  विद्यार्थियों  ने  इन्स्टीच्यूट  में  बहुत  अच्छे  वृत्त

 चित्रों
 और

 लघु  रूपक  चित्रों  का  निर्माण  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  उन  विद्यार्थियों  को  कोई  प्रोत्साहन  दिया  गया  है  ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मिसाल  राज्य  मन्त्री  नन्दिनी  :  ्र

 हां  ।  प्रोत्साहन  में  विभिन्‍न  दानियों  द्वारा  दान  में  दिए  गए  स्वर्ण  पदक  भारत

 तथा  विदेशों  में  राष्ट्रीय  एवं  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोहों  में  इस  प्रकार  की  फिल्मों  को

 स्वीकृत  फिल्मों  का  फिल्म  प्रभाग  की  मौत  सिनेमाघरों  में  तथा  दिल्ली  टेलीविजन  केन्द्र  के  माध्यम

 से  विभिन्‍न  फिल्म  निर्माण  केन्द्रों  में  ट्रेड-कम-प्रेस  शो  में  विद्यार्थी  फिल्मों  का  शादी

 शामिल  हैं  ।  फिल्में  बनाने  के  इच्छुक  कुछ  प्रतिभाशाली  विद्याथियों  को  फिल्म  वित्त  निगम  द्वारा

 आधिक  सहायता  दी  जाती  है  श्रथवा  फिल्म  प्रभाग  की  गेर-सरकारी  निर्माताओं  की  सूची  में  उनका

 ताम  शामिल  किया  जाता  है  |
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 A,  R.  C’s  recommendations  Re:  posting  of  Administrative  Officers  continuously  on  one
 post

 5575.  Kumari  Kamla  Kumari  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  Ministry-wise  and  Department-wise  number  of  Administrative  Officers  who

 have  been  working  on  the  same  post  continuously  for  ten  years  ;

 (b)  whether  according  to  the  recommendations  made  by  the  Administrative  Reforms

 Commission,  on  Officer  shonld  be  allowed  to  work  on  the  same  administrative  post  conti-

 nuously  for  more  than  five  years  ;  and

 (c)  if  so,  the  steps  being  taken  to  implement  the  recommendations  made  by  the

 A.R.C.?

 [he  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department  of

 Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :  (a)  The  information  is  being  ascertained  from  the

 Ministries/Departments  and  will  be  nlaced  on  the  Table  of  the  House.

 (b)  Whilst  the  Administrative  Reforms  Commission  in  its  report  on  Personnel  Ad-

 ministration  has  suggested  certain  general  principles  governing  the  transfer  of  officers  and

 have  also  recommended  certain  periods  of  tenure  for  posts  in  the  Secretariat  at  the  Under

 Secretary  and  Deputy  Secretary  level,  they  have  not  made  any  such  specific  recommenda-

 tion.

 (c)  Does  not  arise.

 करना  रेलवे  स्टेशन  प्लेटफार्म  पर  भारतीय  साम्यवाद  दल

 के  नेता  की  gear

 5576,  को  सरोज  मुकर्जी  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  2  1971  की  रात्रि के
 10.30  बजे  करना  रेलवे  स्टेशन  प्लेटफामं

 पर  एक  गिरोह  ने  ड्यूटी  पर  खड़े  सी०  करार  पी०  के  कर्मचारियों  की  उपस्थिति  में  भारतीय

 साम्यवादी  दल  के  नेता  श्री  महादेव  बनर्जी  की  बेरहमी  से  gear  कर  दी  थी  ;

 यदि  तो  उन्होंने  उस  हत्या  को  रोकने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  ;  और

 यदि  सी०  आर०  पी०  के  कमेंचारियों  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की

 गई  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  राज्य  सरकार  से

 तथ्य  मालूम  किये  जा  रहे  हैं  ।

 Activities  of  Liberation  front  in  Kashmir

 5577.  Dr.  Laxminarain  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  there  is  a  political  organisation  in  Kashmir  by  the  name  of  Liberation
 Front  ;

 (b)  whether  Maqbool  Bhatt,  who  was  sentenced  to  death  and  who  had  escaped  from
 the  Kashmir  Jail,  is  the  leader  of  the  said  organisation  ;

 (c)  whether  the  infiltrators  crossing  over  into  Kashmir  have  got  his  backing  ;

 (d)  the  activities  of  this  organisation  ;  and:

 (e)  the  steps  taken  by  Government  to  check  its  activities.
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 दिलाना

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  K.  Pant)  :  (a)  and

 The  Government  of  Jammu  and  Kashmir  have  reported  that  no  such  organisation  in (b).
 the  State  has  come  to  their  notice,

 However,  there  are  reports  that  an  organisation  with  the  name  **Kashmir  National
 Liberation  Frontਂ  under  the  leadership  of  Maqbool  Butt  is  functioning  in  Pakistan-occupied
 Kashmir,  The  aim  of  the  organisation  is  to  subvert  the  lawful  Government  of  Kashmir.

 (c)  Government  have  no  such  information.

 (d)  and  (e).  The  Kashmir  National  Liberation  Front  has  been  unable  to  gain  any
 influence  in  Jammu  and  Kashmir.  However,  both  the  Central  and  the  State  Governments
 are  exercising  the  utmost  vigilance  to  prevent  any  subversive  activity  in  the  State.

 ae

 अ्रविलम्बनोय  लोक  महत्व  के  fara  का  कौर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 प्रस्तावित  कलकत्ता  पुच  रेलते  के  लिये  रूपी  मदद  ate  सहायता  उपलब्ध  न

 होने  का  समाचार

 श्री  प्रिपरंजन  दास  grit  :  मैं  रेलवे  मन्त्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय

 लोक  महत्व  के  निम्न  विषय  की  are  दिलाता  हूं  ate  उनसे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  इस  सम्बन्ध

 में  एक  वक्तव्य दें  :

 कलकत्ता  ट्यूब  रेलवे  के  लिये  रूसी  मदद  att  सहायता  उपलब्ध  न

 होने  का  समाचारਂ

 ~
 रेल  मन्त्री  :  यह  सही  नहीं  है  कि  प्रस्तावित  सुरंग  रेलवे  र्फ

 लिए  रूसी  मदद  कौर  सहायता  शभ्रनुपलब्ध  हो  गई  है  ।

 भारतीय  रेलवे  द्वारा  1969  के  मध्य  में  कलकत्ता  में  स्थापित  महानगर  परिवहन

 योजना  संगठन  ने  कलकत्ता  महानगर  के  लिये  एक  विलेन  लाइनਂ  कौर  एक

 द्रुत  परिवहन  का  अध्ययन  किया  था  ।  महानगर  परिवहन  कलकत्ता  को

 1970  के  मध्य  से  दो  महीने  की  ग्रन्थि  के  लिए  एक  रूसी  सलाहकारों  के  दल  की  सेवायें

 उपलब्ध  की  गई  थीं  ।  रूसी  सलाहकारों  का  बिचार  था
 '
 उपनगरीय  विलेन  लाइनਂ  से

 कलकत्ता  नगर  की  परिवहन  सम्बन्धी  समस्या  का  कोई  कारगर  हल  नहीं  निकल  सकेगा  ।  रूसी

 सलाहकारों  ने  दमदम  से  टालीगंज  तक  एक  भूगत  रेलवे  के  निर्माण  की  सिफारिश  की  |

 रूसी  सलाहकारों  की  रिपोर्ट  की  जाँच  कर  लेने  के  बाद  विसर्जन  लाइनਂ  के

 प्रस्ताव  को  त्याग  देने  ग्रोवर  भूगत  रेलवे  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लेने  का  विनिश्चय  किया

 गया  ।  महानगर  परिवहन  परियोजना  संगठन  से  प्रस्तावित  भूगत  रेलवे  के  लिए  1971

 तक  एक  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  को  कहा  गया  ताकि  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निशंक  सिया

 जा  सके

 इस  परियोजना  के  लिये  पदार्थ  गौर  सहायता  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य
 a  सोवियत

 >  BS
 कार  से  अनुर  श  घ  किया  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  अभी

 विचार  विष्य  हो  रहा  यर  BR  श्रोता

 है  कि  हम  किसी  सन्तोषजनक  हल  पर  पहुँच  सकेंगे  ।
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 Calling  Attention  to  a  matter  of  Urgent  Public  Importance  July  21,  1971

 श्री  प्रियरंजन  दास  वर्ष  1946  से  कलकत्ता  की  जनता  को  श्राइवासन  दिये  जाते

 रह ेहैं
 कि  वृत्ताकार  भूमिगत  रेलवे  अथवा  इस  प्रकार  की  कोई  अन्य  व्यवस्था  की  जायेगी  !

 रेल  मंत्रालय  के  भूतपूर्व  राज्य  श्री  परिमल  घोष  ने  वर्ष  1969-70  के  लिये  रेल  मन्त्रालय

 की  मांगों  पर  चर्चा  का  उत्तर  देते  हुए  इस  सभा  में  आश्वासन  दिया  था  कि  कलकत्ता  में  वृत्ताकार

 परियोजना  आरम्भ  करने  का  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ।  परन्तु  बाद  में  रेल  मन्त्री  नन्दा

 जी  ने  बताया  कि  कलकत्ता  के  लिये  वृत्ताकार  रेल  की  योजना  को  स्वीकार  नहीं  किया  जायेगा  !

 उन्होंने  कहा  कि  वह  भूमिगत  रेलवे  परियोजना  आरम्भ  करने  के  लिये  सहमत  हैं  ।  इसके

 श्री  नन्दा  ने  कहा  कि  कुछ  कठिनाइयों  के  कारण  धन  की  मंजूरी  नहीं  दी  जा  रही  ञझ्त  इस

 मामले  की  योजना  शभ्रायोग  के  पास  भेजा  जाना  चाहिये  अब  श्री  हनुमन्तेया  ने  भूमिगत  रेलवे

 परियोजना  प्रस्तुत  की
 है

 att  हमें  प्राची  है  कि  वह  रसी  विशेषज्ञों  द्वारा  इस  कार्य  को  शीघ्र

 करवायेंगे  |  रूसी  विशेषज्ञों
 ने  कलकत्ता  जाकर  एक  नक्शा  तैयार  किया ।  इससे  qa  एक  फर्मे  ने

 भी  इस  सम्बन्ध  में  एक  नक्शा  तैयार  किया  art  में  पुछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच
 है

 कि

 रूसी  विशेषज्ञों  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  लिखा  है  कि  कलकत्ता  स्थित  एक  फर्म  में  ऐसे  विशेषज्ञ  हैं  जी

 इस  परियोजना में  सहायता  दे  सकते  हैं  और  बड़ी  श्रासानी  से  काम  चला  सकते हैं
 ।  मैं  यह  पूछना

 चाहता था
 कि  क्या  रूसी  सहायता  ऊपलब्ध  न  होने  की  स्थिति  में  भी  यह  कार्य  किया  जायेगा  ?

 मैं  यह  पुछना  चाहता  हूं  कि  यदि  रूसी  विशेषज्ञों  की  रिपोर्ट  भ्रक्तूबर
 1971  में

 मिली  तो  क्या  यह  कार्य  नवम्बर  1971  से  आरम्भ  कर  दिया  ate  वर्षों  में  पुरा  हो

 जायेगा  ?  क्या  सरकार  को  कलकता  की  जनता  की  सामाजिक  एवं  श्रमिक  areal  की

 कारी  है  ?  जो  ला साम  कौर  समस्त  पूर्वी  क्षेत्र  से  सम्बन्धित है
 ?

 श्री  हनुमन्तेया  :  जहां  तक  विदेशी  सहायता  का  सम्बन्ध  भारत  में  रेलवे  विशेषज्ञ  स्वयं

 महसूस  करते  हैं  कि  रूस  से  कुछ  तकनीकी  सहायता  की  श्रावश्यकता  पड़ेगी  ।  मैंने  मारको  कौर

 लेनिनग्राड  में  स्वयं  देखा  है  कि  वहां  भूमिगत  रेलवे  का  कार्यकरण  बहुत  संतोषजनक  है  ।  इस

 परियोजना  के  लिये  हमें  तकनीकी  सहायता  के  साथ-साथ  विदेशी  मुद्रा  की  भी  आवश्यकता है
 |

 इस  सम्बन्ध  में  रूस  के  साथ  बातचीत  चल  रही  यदि  केवल  हमने  कार्य  करना  होता  तो  हम

 बता  सकते  थे  कि  यह  कायें  कब  आरम्भ  जायेगा  ।  wa  प्रश्न  यह  है  कि  रूस  हमारे  साथ

 कब
 कौर  कितना  सहयोग  कर  सकेगा  ।

 श्री  पी०  के०  देव  :  मन्त्री  महोदय  के  वक्तव्य  के  पहले  पैराग्राफ  में  लिखा

 है  कि  यह  कहना  ठीक  नहीं  &  fe  रूसी  सहायता  उपलब्ध  नहीं  होगी  और  अन्तिम

 पैराया  में  लिखा  है  fe  यह  मामला  भ्र भी  विचाराधीन  है  ।  इस  ay  प्रकाशित

 झ्राधिक  समीक्षा  पर  विचार  करने  से  पता  चलता  है  कि  ऋण  पर  ब्याज  शादी  को  छोड़कर  रूसी

 सहायता  नगण्य  होगी  ।  क्या  कलकत्ता  को  खुलजियन्स  कौर  एटकिन्स  नामक  फर्मों  ने  रेलवे  बोर्ड

 के  साथ  इस  प्रस्ताव  के  बारे  में  बातचीत  की  थी  शहरों  वह  इस  योजना  को  आरम्भ  करने  के  लिए

 तैयार  थे  ?  मैं  पूछना  चाहता  हूँ  कि  सरकार  इस  कार्य  को  age  लोगों  को  क्यों  नहीं  सौंपती  ?

 श्री  हनुमन्तेया
 :  जहां  तक  मेरे  वक्तव्य  के  दो  पैराग्राफ  में  परस्पर  विरोध  की  बात

 उनमें  कोई  विरोध  नहीं  है  ।  भ्रनुपलब्धता  का  अथ  प्रस्ताव  का  रह  किया  जाना  नहीं  जहां  तक
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 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  जोर  ध्यान  दिलाना 30  1892
 नन  a

 उक्त  फर्मों  का  सम्बन्ध  TA  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ate  न  ही  उन्होंने  मेरे

 साथ  कोई  बातचीत  की  है  ।

 भी  ए०  के०  एम०  इसहाक  :  कलकत्ता  की  परिवहन  समस्या  बहुत  गम्भीर

 हमें  प्रसन्नता  है  कि  भूमिगत  रेलवे  के  बारे  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  परन्तु  मन्त्री  महोदय

 ने  व्यापक  भरत  परिवहन  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  बताया  ।  क्या  इस  योजना  का  परित्याग

 कर  दिया  गया  है  या  डरो  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 श्री  हनुमन्तेया  :  कलकत्ता  यातायात  समस्या  काफी  जटिल  है  कौर  इसीलिये  हम

 भूमिगत  रेल  की  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ।  रूसी  विशेषज्ञों  का  हीरामणि  भूमि  के  ऊपर  रेलवे  की  बजाय

 भूमिगत  रेलवे  बनाने  का  है  गर्त  हमने  इस  सुभाव  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 श्री  पीलू  मोडी  :  पता  चला  है  कि  रूस  द्र त  परिवहन  प्रणाली

 योजना  के  लिए  तकनीकी  तथा  विशेषज्ञ  सहायता  देने  को  तैयार  है  परन्तु  वह  उसके  लिये  वित्तीय

 सहायता  देने  के  लिए  सहमत  नहीं  है  ।  मैं  पुछना  चाहता  हैं  कि  क्या  ag  योजना  केवल  रूस  द्वारा

 वित्तीय  सहायता  दिये  जाने  पर  निर्भर  करती  है  या  रूसी  सहायता  उपलब्ध  न  होने  की  स्थिति  में

 हम  इस  योजना  को  चलाने  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  के  लिये  कोई  wear  व्यवस्था  करेंगे  ?

 श्री  हनुमन्तेया  :  इस  योजना  को  गुणदोष  के  श्राघार  पर  आरम्भ  किया  जा  रहा  है  ।  इसे

 स्वीकार  कर  लिया  गया  है  और  विदेशी  मुद्रा  तथा  विदेशी  विशेषज्ञों  की  सहायता  की  आवश्यकता

 इस  योजना  को  पूरा  करने  के  लिये  है  ।  इस  योजना  को  शीघ्रातिशीघ्र  क्रियान्वित  करने  के  लिये

 हम  प्रयत्न कर  रहे  हैं  ।

 श्री  बी०  के ०  दास  चौधरी  कलकत्ता  में  यातायात  की  समस्या  समाज  में

 तनाव  का  मुख्य  कारा  है  ।  यह  बात  रूस  ने  भी  स्वीकार  की  है  कि  परामद्षें के  लिए  भारत  में

 काफी  फर्मे  हैं  ।  कौर  उनकी  सहायता  से  इस  परियोजना  को  चलाया  जा  सकता  है  ।  मंत्री  महोदय

 को  कलकत्ता  की  यातायात  समस्या  का  अध्ययन  करना
 चाहिये

 ।  हाल  ही  के  एक  अध्ययन  से

 पता  चलता  है  कि  ay  1976  तक  कलकत्ता  की  यातायात  समस्या  दुगुनी  बढ़  जायेगी  ।  मूल

 योजना  यह  थी  कि  एक  विमान  लाइनਂ  बनाई  जायें  और  उसके  साथ  एक

 भरत  परिवहन  प्रणालीਂ  भी  हो  ।  24  1970  को  श्री  नन्दा  ने  कहा  था  कि

 विसर्जन  लाइनਂ  से  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।  इसका  कोई  और  उपाय  ढूंढना  चाहिए  |  अब  मन्त्री

 महोदय  कलकत्ता  के  केवल  उपनगरीय  क्षेत्रों  से  आने  वाले  लोगों  के  लिये  झन्तनंगरीय  यातायात

 समस्या  पर  विचार  कर  रहे  भूमिगत  रेलवे  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  हर  सम्भव  प्रयत्न

 करना  चाहिए  |  परन्तु  इसके  साथ  ही  उन्हें  वृत्ताकार  रेलवे  उपनगरीय  विसर्जन  लाइन  का

 विचार  बिल्कुल  त्याग  नहीं  देना  चाहिए  क्योंकि  वे  दोनों  आवश्यक  हैं  ate  एक  gat  की  पूरक

 हैं  ।  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  रेलवे  afeard  तार  विशेषज्ञ  देश  में  उपलब्ध  quae  का  लाभ

 उठाने  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  ?  क्या  कुछ  रेलवे  as  के  सदस्यों  में  कुछ  रेलवे  अ्रघिकारी  कलकत्ता  की

 यातायात  समस्या  हल  करने  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  कौर  दो  विशेषज्ञों  के  स्थानान्तरित  भी  किया

 गया  है  ;  यदि  तो  इसके  क्या  area  हैं  ?
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 श्री  हनुमन्त॑या  :  इस  सम्बन्ध  कोई  मतभेद  नहीं  है  कि  इस  प्रकार  की  कोई  व्यवस्था

 करके  यातायात  समस्या  हल  की  जानी  चाहिये  परन्तु  मैं  इस  ada  को  स्वीकार  नहीं  कर

 सकता  कि  रेलवे  बोर्ड  इस  समस्या  को  हल  करने  के  पक्ष  में  नही ंहै  ।  रेलवे  के  जो  भ्रमणकारी  कलकत्ता

 से  स्थानान्तरित  किये  गये  वे  विशेषज्ञ  नहीं  वे  केवल  सिविल  इंजीनियर हैं
 ।  वस्तुतः  हमने

 इस  प्रकार  की  भूमिगत  रेलवे  का  निर्माण  अब  तक  नहीं  किया  है  ate  इसीलिये  हमें  अनुभवी  लोगों

 के  परामर्श  की  आवश्यकता  है  ।  मैं  देश  में  किसी  ऐसी  कम्पनी  का  नाम  नहीं  जानता  जिसने  कभी

 इस  प्रकार  का  काम  किया  हो  ।  और  जिसे  इस  प्रकार  के  काम  का  अनुभव  हो

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 केन्द्रीय  सरकार  राजस्व  प्राप्तियाँ  सम्बन्धी  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन

 faa  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  के०  arco  मैं  संविधान  के  अनुच्छेद

 151(1)  के  अन्तर्गत  वर्ष  1969-70  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  राजस्व  प्राप्तियों

 सम्बन्धी  भारत  के  नियन्त्रक  श्र  मिलेगा  परीक्षा  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०

 लि  oe  es  eee

 दिलो  विकास  प्राधिकरण  का  प्रशासन  प्रतिवेदन

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ago  क्०  :  मैं  दिल्ली

 विकास  1957  की  घारा  26  के  aaa  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ay  1969-70

 के  वार्षिक  प्रशासन  प्रतिवेदन  तथा  अग्रेज़ी  की  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 कलाल  a  लला

 भ्रमित  भारतीय  सेवायें  अघिनियम

 गइ  मन्त्रालय  श्र  कामिक  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  मैं  अखिल

 भारतीय  सेवायें  1951  की  धारा  3  की  उपधारा  (2)  के  भश्रन्तगंत  निम्नलिखित

 अधिसूचना ग्र ों  तथा  aa  जी
 की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  पदों  की  संख्या  का  बारहवां

 संशोधन  1971  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  19  1971

 में  ग्र घि सूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  946  में  प्रकाशित  हुए  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  1954  का  1971  का  दसवां

 संशोधन  जो  भात  के  राजपत्र  दिनांक  19  1971  में  भ्र घि सुचना  संख्या

 एस०  अनार  984  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  पटों की  ao ह्नन्य्यु  नग्न  रन  ear  का  ग्यारहवां

 116



 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र 30  1
 893

 wrrev—r  on ~
 बिच  |  af  197!  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  19  1971 में

 अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  949  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखी  गई  देखिये  संख्या  एल०
 ene

 मसूर  श्रग्रिशामक  बल  बनाये  रखना  तथा  सेवा  से  नियम

 गृह  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  :  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  की  कौर  से  मैं

 लिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं
 —

 (  )  मंसूर  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  27  1971  को  जारी  की

 गई  उद्घोषणा  के  खंड  के  साथ  पठित  मंसूर  अग्निशामक  बल

 1964  की  घारा  39  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  मैसूर  अग्निशामक

 बल  बनाये  रखना  तथा  सेवा  से  1971  की  एक  प्रति

 जो  मंसूर  राजपत्र  1  1971  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार

 203  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  zto—

 697/71]

 (2)  उपर्युक्त  भ्र घि सूचना  के  east  संस्करण  के  साथ-साथ  हिन्दी  संस्करण  सभा-पटल

 पर  न  रखे  जा  सकने  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण ।  में

 रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एलਂ  ]

 बम्बई  सिनेमा  पहला  मसूर  सिनेमा  तथा

 शादी

 सुचना  शरीर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  नन्दिनी  :  मैं

 लिखित  पत्र  सभा नप टल  पर  रखती  हूँ
 :

 (1)  गुजरात  राज्य  के  सम्बन्ध में  राष्ट्रपति  द्वारा
 जारी  की  गई  दिनांक  13

 171  की  उद्घोषणा
 के  खण्ड  के  साथ  पठित  बम्बई  सिनेमा

 1953  की  घारा  9  की  उपधारा  (5)  के  aaa  बम्बई

 सिनेमा  पहला  1971  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  जो  गुजरात  सरकार  राजपत्र  दिनांक  1  मई  1271  में  श्रघिसुचना

 संख्या  जी०  एच  ०/जी/63/बी/सी  श्रार-3270/7291-ए  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  Zto—  699/71]

 (  उ /  )  मैसुर  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक  27

 1971  की  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  मंसुर  सिनेमा

 1964  की  घारा  22  के  रंगत  मंसूर  सिनेमा

 1971  की  एक  प्रति  जो  मैसूर  राजपत्र  दिनांक  10

 1971  में  श्रघिसुचना  जी०  ate  72  में  प्रकाशित  हुए

 थे  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  एल०
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 Demands  for

 i»

 21,  1971

 q  सूचना  के  अंग्रेजी  संस्करण  के  साथ  साथ  हिन्दी स

 पटल  पर  न  रखे  जा  सकने  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण  (

 तथा  भ्रंग्रेंजी  में  रखा  गया ।  देखिये  संख्या

 ठी  ०--702/71]

 उपर्युक्त  भ्रधियूचना  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब

 एक  विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी  ।  में

 देखिये  संख्या  एल०  701/71]
 ———

 वस्त्र  समिति  इरादी  क  प्रसारित  लेखे

 विदेश  मैं  निकाली  वत  पत्र  सभा पार  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  To  सी
 ०  :

 पटल  पर  रखता  हू

 (1)  वस्त्र  समिति  1963  की  धारा  13  की  उपधारा  (4)  के  गत  वस्त्र

 समिति  के  ag  1569-70  के  प्रमाणित  लेख  तथा  अ्रंग्रेजी  सेवक  4

 एक  प्रति  तथा  तत्सम्बन्धी  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।  प[प्रन्थालय  में  रखा

 देखिये  संख्या  एल०

 (2  रबड  बोझ  के  ay  1969-70  के  लेखे  सम्बन्धी  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  की

 प्रति  तथा  लेखे  का  विचारा  तथा  भ्रंग्रेजी  में
 रखा

 गया  |  देखिये  संख्या  एल०

 3)  चाय  बोर्ड  के  ag  1968-69  के  लेखे  सम्बन्धी  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  लेखे  का  विवरण  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 wae

 उपर्युक्त  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम  r

 कारण  स्पष्ट  करने  वाला  तथा  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  के  wast  संस
 स्मरण

 के

 साथ-साथ  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखे  जा  सकने  के  रखों  का

 एक  विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी  ।
 में

 रखा  गया
 ।

 ... देखिये
 संख्या  एल०

 ह  eee  ee

 अ्रनदानों  की  मांगे

 DEMANDS  FOR  GRANTS,

 द
 द

 स्वास्थय  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  श्री  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  की  मांग  संख्या

 36,  37  ate  125  पर  चर्चा  करेगी
 ।

 इसके  लिये  हमारे  पास  तीन  घण्टे  1  समय है  ।  जो

 सदस्य  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  वे  अपने  प्रस्ताव  15  मिनट  के  अन्दर

 भेज दें  ।

 निम्नलिखित
 की

 प्रस्ताव  प्रस्तुत
 re

 गए

 3  से  20,  40  से
 82  से

 96,  97  से  110,
 111

 से  129
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 अनुदानों

 की  1971-72

 वर्ष  1970-7)  के  लिये  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियाज  न  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की

 निम्नलिखित  मांगें  प्रस्तुत  की  गई  :--

 नल  eee  ere ण  oe

 राशि मांग  संख्या  शीर्षक
 LT  अ  ि  अ  ि आ  MM,  wn  ae  a

 रुपये

 34  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  #  149,8  1,000

 37  चिकित्सा  ait  लोक  स्वास्थ्य  18,59,0  7,000

 125  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय

 का  अन्य  पंजी  परिव्यय  #21,87,54,000

 rec  ककाना  TE  aan  a  क  क  शिव

 सरदार  राग  हमारे  ऊपर  जबरदस्ती  हिन्दी  थोपी  जा  रही  है  ।  किसी

 भी  aa  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  मन्त्रालय  का  नाम  हिन्दी  में  नहीं  गया  है  ।  स्वास्थ्य  और  परिवार

 नियोजन  के  प्रतिवेदन  के  प्रथम  पृष्ठ  पर  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  श्री  Ho  के०  शाह  स्वास्थ्य

 और  परिवार  नियोजन  ate  निर्माण  श्रावास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  फिर  कहा

 गया  है  कि  श्री  बी०  एस०  मूर्ति  ate  श्री  परिमल  घोष  राज्य  मन्त्री  हैं  ।  क्या  ये  लोग  विवाद

 का  उत्तर  देंगे ?

 मैं  निर्माण  at  श्रीवास  मन्त्रालय  की  मांगों  का  समान  करता  यदि  उक्त  मन्त्रालय  ने

 देश  के  oer  भाग  में  भी  नगरीय  विकास  का  वैसा  ही  कार्यक्रम  बनाया  होता  जैसे  दिल्‍ली  के  लिये

 बनाया  गया  art  दिल्‍ली  नगर  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  धन  बड़ी  मात्रा  में  ay

 किया  जा  रहा  है  ।  यह  दुःख  की  बात  है  कि  दिल्‍ली  के  निकटवर्ती  क्षेत्रों  का  fasta  नहीं  किया

 गया  है  ।

 कलकत्ता  बस्ती  क्षेत्र  को  गिराया  जा  रहा  है  ।  उक्त  क्षेत्र  में  बड़ी  बस्तियों  का  निर्माण

 किया  जा  रहा है  जिसके  परिणामस्वरूप  उस  बस्ती  में  रहने  वाले  निवासियों  के  रहने  के  लिये

 कोई  स्थान  नहीं  कलकत्ता  महानगर  विकास  प्रधिकरण  के  लिए  150  करोड़  रुपये  की

 मंजूरी  दी  गई  है  ।  लेकिन  उक्त  प्राधिकरण  के  लिए  मंजूर  की  गई  राशि  का  उचित  उपयोग  नहीं

 किया  जा  रहा  है  ।

 निर्माण  श्र  sata  तथा  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मन्त्री  (att  उमाशंकर

 :  क्या  दोनों  मंत्रालयों  पर  एक  साथ  चर्चा  की  जा  सकती

 श्री  एस०  एम०  बुर्जों  :  सूची  में  दोनों  मंत्रालयों  की  मांगों  पर  एक  साथ  चर्चा

 करने  का  उल्लेख  किया  गया  था  और  हमने  अ्रपने  वक्ताओं  का  उसी  प्रकार  निराले  किया  है  ।

 यें  )
 ee  en

 aga  बंगाली  के  अंग्रेजी  अनुवाद  से  अनूदित

 Translated  from  Eng  lish  tr PAAR  |  ह  ए  anslation  of  the  speech  delivered  in  Beagali
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 Demands  for  July  21,  197:

 अध्यक्ष  महोदय  :  साथ-साथ  का  ag  अभिप्राय  नहीं  कि  एक  ही  समय  में  दोनों  मन्त्रालय

 का  माँगों पर  चर्चा  की  जायेगी

 डा०  सरदी  राय  :  हमारे  देश  को  स्वतन्त्र  हुए  23  वर्ष  हो  गये  हैं  लेकिन  हैजे  तथा  चेचक

 जसे  खतरनाक  रोगों  पर  कभी  भी  नियंत्रण  नहीं  कर  पाया  जा  सका  है  ।  wea  देशों  ने  उक्त

 रोगों  को  जड़  से  उखाड़  फेंका  है  ।  गत  वो  1800  व्यक्तियों  की  हैजे  से  मृत्यु  हुई  ।  यह  दुःख  की

 बात  है  कि  सरकार  ते  इस  बारे  में  कोई  विष  उपचारात्मक  कार्यवाही  नहीं  की  है  ।

 सरकार  ने  मलेरिया  ate  फाइलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  है  लेकिन

 कारियों  ने  इस  कार्यक्रम  में  अधिक  उत्साह  नहीं  दिखाया है
 ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि

 अधिकारियों  को  श्रावक  उपकरण  उपलब्ध  नहीं  कराये  गये  हैं  प्रतिवेदन  में  यही  उल्लेख  किया

 गया  है  कि  केवल  नगरों  में  ही  फाइलेरिया  पर  नियंत्रण  करने  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  इसमें

 गांवों  में  फाइलेरिया  पर  नियंत्रण  करने  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  |

 सरकार  ने  फाइलेरियाई  रोग  की  रोक  थाम  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  कौर  उड़ीसा  राज्य  में

 कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है  ।  यद्यपि  तपेदिक  रोग  के  लिये  आवश्यक  दवाई  की  कीमत  कम  है

 तथापि  ag  सस्ती  दवाई  भी  रोगियों  को  उपलब्ध  नहीं  है  ।  कुछ  रोगियों  को  भी  इसी  कठिनाई  का

 सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 रिपोर्ट  में  उल्लेख  किया  गया  है  कि  एक  अस्पताल  में  बिस्तरों  की  670  है  जबकि

 कर्मचारियों  की  संख्या  1150  है  ।  एक  अन्य  अस्पताल  के  बारे  में  कहा  गया  है  कि  उसमें  बिस्तरों

 की  संख्या  1270  है  लेकिन  उस  अस्पताल  में  कर्मचारियों  की  संख्या  65*  है  ।  यदि  भारत  के

 सब  अस्पतालों  में  ऐसी  स्थिति  हो  तो  इस  मन्त्रालय  की  मांगों  को  स्वीकार  करने  का

 बनता  है  ।  बंगाल  में  अघिकांश  म्रस्पतालों  में  पर्याप्त  बिस्तर  नहीं  हैं  ।

 ग्रामीण  क्षेत्र  में  540  सामुदायिक  विकास  खंड  उन्हीं  सामुदायिक  विकास  खंडों  के  लिए

 280  अस्पतालों  की  स्थापना  की  गई  ।  लेकिन  इन  भ्र स्प तालों  में  पर्याप्त  सख्या  में  डाक्टर  नहीं

 हैं  ।  प्रवेश  अस्पतालों  में  दवाइयां  उपलब्ध  नहीं हैं
 |

 अस्पतालों  में  उचित  प्रबन्ध  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  अनेक  अस्पतालों  के  भ्र पने

 नहीं  है  ।  इस  कारण  बिजली  फेल  हो  जाने  पर  शभ्रनेक  बार  आपरेशन  नहीं  किये  जाते  ।

 देश  में  लाखों  लोग  केंसर  से  पीड़ित  हैं  ।  लेकिन  कलकत्ता  स्थित  चितरंजन  केंसर

 dara  संस्थान  के  लिए  पर्याप्त  घनराशि  आवंटित  नहीं  की  गई  है  ।

 गांवों  में  झ्र स्प तालों  में  पर्याप्त  संख्या  में  sized  की  नियुक्ति  नहीं  की  गई  देश  में

 चिकित्सा  कालेजों  में  केवल  1200  विद्यार्थी  प्रवेश  पा  सकते  हैं  ।  इसक  अतिरिक्त  परीक्षा  पास

 करने  की  प्रति दया तता  दिन  प्रति  दिन  घटती  जा  रही  चिकित्सा  कालेजों  में  डाक्टरों  की  संख्या

 में  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ।  कालेजों  में  प्रवेश  क  लिये  aaa  तरीके  अपनाये  जाते  हैं  ।  देना  में

 ar  प्रतीक  चिकित्सा  कालेजों  की
 स्थापना

 की  जानी  चाहिये  ।
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 अनुदानों  कीं

 गांवों  को  पीने  के  पानी  की  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  पंचवर्षीय  योजना

 में  गांवों  में  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  करने  का  आश्वासन  fear  गया  था  लेकिन इस  सम्बन्ध  में

 कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  इसी  के  लोग  अधिकतर  हैजे  जैसी  महामारी  के

 शिकार  होते

 लोगों में  पौष्टिकता  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  पौष्टिक  गोलियां  सप्लाई

 करने  की  व्यवस्था  की  लेकिन  ये  गोलियां  लोगों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  की  जानी

 अथवा  उनके  नਂ  सप्लाई  किये  जाने  से  अंघिकांदातया  बच्चे  प्रभावित  होंगे  ।  विटामिन  की

 कमी  से  बच्चों  ग्रां खों के  रोग  धर  लेंगे  ।

 स्टोरों  में  अधिकतर  दवाइयों  की  कमी  रहती  है  ।  इसका  एक  मात्र  कारण  यह  है  कि

 स्टोरों  के  इंचार्ज  को  दवाइयां  खरीदने  के  अधिकार  नहीं  हैं  ।

 सरकार ने  दवाई  निर्माताओं  को  कुछ  प्रकार  की  दवाइयों  का  निर्माण  न  करने  के  निदेश

 दिय ेहैं  ।  इससे  जनता  को  बहुत  कठिनाई  हो  रही  है  ।

 केंद्रीय  सेवा  में  ग्रेड एक एक  ग्रोवर  ge  दोਂ  डाक्टर  होते  हैं  ।  दोਂ  डाक्टर 5

 aa  बाद  पदोन्नति  के  अधिकारी  हैं  लेकिन  उन्हें  यथा  aaa  पदोन्नति  नहीं  मिल  रही  है  ।  इसके

 कारण  वह  सरकार  से  भ्र संतुष्ट  हैं
 ।

 सरकार  नें  चिकित्सा  स्टोरों  के  संघों  को  मान्यता  नहीं  दी  है  ।  सरकार को  उन्हें  मान्यता

 देनी  चाहिये
 ।  रेलवे  se

 डाक:तार  विभाग  मेंਂ  कर्मचारियो ंके  हितों की  देखभाल के  लिये  कुछ

 अधिकारी  चिकित्सा  विभागों के  लिए  भीं  इसी  प्रकार  विशेष  अधिकारियों  की  नियुक्ति

 की  जानी  चाहिए  ।

 निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये
 :

 11 10101  2  a

 कटोती

 |  प्रस्ताव  कटौती  को  कटौती  की

 स०  तू ं०  नाम
 ह  य  ee  ee  ene  eee  Oy

 वि  दि  a SS  ी BSN  CAS  UT  ST  a

 रुपये

 36  alt  रामावतार  शास्त्री  :  गैर-सरकारी  चिकित्सा  महाविद्यालयों  की

 स्थापना  पर  प्रतिबन्ध  लगाने की

 कता  |  1010

 Pa  चिकित्सा  महाविद्यालय  को  पटना

 विश्वविद्यालय  के  अंतगर्त  लाने  की

 मतिं  देने  की  ऑ्रावश्यकता  ।

 पाटलिपुत्र  चिकित्सा  महाविद्यालय  को

 कार
 द्वारा  चलाये  जानें  की  ग्रावइ्यकता  |  पैके
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 36  भरो  रामावतार  शास्त्री  :  सरोजिनी नेताजी  नगर  ae
 न॑

 स्वास्थ्य  योजना  श्रौषघालयों  में  डाक्टरों

 द्वारा  निर्देशित  झोपड़ियां  उपलब्ध  न  होने

 की  स्थिति  को  सुधारने  की  भ्रावश्यकता  |  पै

 प  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  योजना

 लोधी  रोड  को  ब्लाक
 ह ५  23

 से  बदल  कर
 ब्लाक  नं०  9  के  fra  किसी  स्थान  पर

 लाने  की  आवश्यकता  |  पी

 नौरोजी  नई  दिल्ली  में  24
 घण्ट

 चिकित्सा  व्यवस्था  की  श्रावइ्यकता  |  1.0

 ह  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  योजना  भ्ौषघालयों

 विशेषकर  नौरोजी  नेताजी  नगर

 और  सरोजिनी  नगर  के  श्रौघालयों  में

 शद्ध-वितरकों  TAT  अन्य  कम  ड
 ~:

 के

 अवांछनीय  व्यवहार  को
 रोकने  की

 कता  |  बैर

 10  ?  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  योजना  के

 क्यों  में  डाक्टरों  कर्मचारियों  द्वारा

 maa  सम्बन्धियों  एवं  मित्रों  के  साथ  काफी

 समय  तक  गपशप  करते  रहने  के  कारण

 रोगियों  के  समय  का  अपव्यय  होने  को  रोकने

 में  |  पै

 11  ये  न्यू  राजेंद्र नगर  के  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 पर

 यके कायें  को  सुधारने  की

 आवश्यकता  |  a

 12  न्यु  राजेंद्र  नगर  के  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  श्रीषघालय  में  कुछ  कौर  डाक्टरों  को

 नियुक्त  करने  की  आवश्यकता  ।

 13  व  न्यू  राजेंद्र  नगर  के  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 चोरी  को  रोकने  की  आवश्यकता  |
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 36  14  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  न्यू  राजेंद्र  नगर  के  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  श्रौषघालय  के  रोगियों  के  लिये  उन

 दवाइयों  को  न्युनतम  समय  में  उपलब्ध

 कराने  की  जो  वहां  उपलब्ध

 नहीं हैं  ।
 100

 15
 न्यू  राजेंद्र  नगर  के  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  औषधालय  में  साधारण  दवाइयां  भी

 प्रायः  उ  उपलब्ध  न  होना

 16  4.0  न्यु  राजेंद्र  नगर  के  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  श्रौषध[लय  में  कम  से  कम  एक  कौर

 महिला  डाक्टर  नियुक्त  करने  की

 कर्ता  ।  ै

 17
 न्यु  राजेंद्र  नगर  के  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 औषधालय  में
 गेर-सरकारी

 चारियों  के  लिये  भी  चिकित्सा  की  सुविधाओं

 की  व्यवस्था  करने  की  जैसाकि

 दक्षिण  दिल्‍ली  के  कुछ  केन्द्रीय  सरकारी

 स्वास्थ्य  योजना  औषधालयों  में  किया  जा

 रहा है  ।  0.0

 18  1.0  न्यू  राजेंद्र  नगर  के  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  श्रौघालय  में  चिकित्सा  सुविधाओं  को

 24  घण्टे  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता  |  | है

 19
 न्य  राजेंद्र  नगर  के  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  श्रौषघालय  के  कर्मचारियों  की

 अकुशलता  को  रोकने  की  आवश्यकता  |

 20  सफदरजंग  इंकलेव  के  ब्लाक  को

 नौरोजी  नगर  के  केंद्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  से  सम्बद्ध  करने  की  योजना  जैसाकि

 सफदरजंग  इन्कलेव के  कौर

 ब्लाक  के  सम्बंध  में  किया  गया  है  ।

 37  40  डा०  लक्ष्मी  रा  पाण्डे  :  पटेल  में  केंद्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  श्रौषघधालय  में  दवाइयां  उपलब्ध  न

 होना |  154.0
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 37  41  श्री  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डे  :  में  केंद्रीय  सरकारी

 व  स्वास्थ्य  योजना  श्रौषघालय  में  दवाइयाँ

 उपलब्ध  न  होना  |  100

 42  13.0  पटेल  नगर -2  में  केंद्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  औषधालय  के  लिये  अ्रधिक  स्थान

 की  व्यवस्था  करने  की  श्रावइ्यकता  |  1.0

 43  हब  पटेल  नगर-भी  कौर

 में  केंद्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  योजना

 लय  में  24  घण्टे  की  ड्यूटी  करने  की  व्यवस्था

 करने  की  श्रावइयकता  |  ह

 44  ed  केंद्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  योजना  श्रौषधालयों

 में  अ्रघिक्  डाक्टरों  की  नियुक्ति  करने  की

 आवश्यकता  ताकि  एक  डाक्टर  को  प्रतिदिन

 50  से  भ्र धि क्र  रोगियों  को  न  देखना  पड़े  ।  ve

 45  ”  नौरोजी  नगर  शौर  लोधी  रोड  के  केंद्रीय

 सरकारी  स्वास्थ्य  योजना  औषधालयों  में

 स्वस्थ  खोलने

 की  श्रावइ्यकता  |

 46  प  केंद्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  योजना  औषधालयों

 से  मधुमेह  के  रोगियों  को  तीन  महीने  की

 श्रद्धा  के  उपरांत  सामान्यतया  सूप  से

 ह दवाइयां  सप्लाई  करने  की  झ्रावश्यकता  |

 रामकृष्ण  पुरम  शौर  नौरोजी

 नगर  के  केंद्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  योजना

 झौष्रधालयों  में  दवाइयां  उपलब्ध  न  होना  |  1.0

 48  ”  में  केंद्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  औषधालय  में  दवाइयां  उपलब्ध  न

 होना  ।
 पैच

 19  3}  विलिंग्डन  अस्पताल  के  एक्सरे  कर्मचारियों

 द्वारा  अपने  मित्रों  तथा  सम्बंधियों  को  देखने

 तथा  उनके  साथ  बातचीत  करने  के
 कारण

 रोगियों  का  समय  नष्ट  होने  देने  से  रोकने  में

 सफलता  |

 1e4
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 37  50  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डे  :  विलिंग्डन  अस्पताल  के  एक्सरे  विभाग  की

 100 कार्यक्षमता  में  सुधार  लाने  की  आवश्यकता  |

 51  ्  नौरोजी  सरोजिनी  नगर  के  एक  भाग

 और  सफदरजंग  इंकलेव  के  निवासियों  की

 आ्रावश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए

 जी  नगर  के  केंद्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  योजना

 औषधालय  की  झ्रापातकालीन  सेवा  के

 काल  को  सामान्य  कार्यकाल  के  बाद  भी

 कायम  रखने
 की  आवश्य  कता  |  (1

 52  ”  लोदी  Us,  सरोजिनी  नौरोजी  नगर

 और  रामकृष्ण पुरम  के  केंद्रीय  सरकारी

 स्वास्थ्य  योजना  श्रौषघालयों  में  पुरुष  wiz

 महिला  रोगियों  के  लिये  अलग-ग्रहण

 वितरक  नियुक्त  करने  एवं  अलग-प्रलय

 झौषध-वितरण  कांउटर  बनाने  की

 कता  (5

 33  तिलक  नगर  के  औषधालय  में  औषध प

 तरीकों  द्वारा  सद्व्यवहार  किये  जाने  की

 भावषदयकता  ।  ग

 54  क  न्यू  राजेंद्र  नगर  के  केंद्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  औषधालय  में  पुरुष  महिला

 रोगियों  के  लिए  अलग-झ्र  औषध  वितरक

 नियुक्त  करनें  एवं  अलग-अलग  काउंटरों  की

 अ्रवर॑यकता  |  ह

 55  1.0  रोगियों  की  कठिनाइयों  का  स्वयं  अनुभव

 करने  के  लिए  निदेशालय  के  उच्च

 कारियों  द्वारा  विभिन्‍न  केंद्रीय  सरकारी

 स्वास्थ्य  योजना  शभ्रौषघालयों  की  आकस्मिक

 जांच-पड़ताल  की  आवश्यकता  |  ही

 36  56  न्यू  राजेन्द्र  नगर  के  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  श्रौषघालयों  के  कर्मचारियों  द्वारा

 झपने  उन  सम्बन्धियों  की  दवाइयां  देने  से

 रोकने  की  जो  इन  औषधालयों

 से  लाभ  प्राप्त  करने के  हकदार  नहीं  हैं  पीपी
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 36  57  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डे  :  दरियागंज  के  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  औषधालय  के  कमंचारियों  द्वारा  की

 जानें  वाली  दवाइयों  की  जो  वे  अपने

 उन  सम्बन्धियों  को  देते  जो  इन

 घालयों  से  लाभ  प्राप्त  करने  के  हकदार

 100 रोकने  की  झ्रावइ्यकता  |

 58  2.0  दरियागंज  के  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  श्रौषघालय  में  साधारण

 दवाइयां  भी  उपलब्ध  न  होना  |  ?

 59  11.0  दरियागंज  के  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  श्रौषघालय  में  कम  से  कम  एक  कौर

 डाक्टर
 नियुक्त  करने  की

 श्रावदयकता  |  पी

 60  ह  दरियागंज  के  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  भ्रौषघालय  में  गर-सरकारी

 चारियों  को  भी  चिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधायें

 देने  की  जैसा  कि  दक्षिण  दिल्‍ली

 के  कुछ  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  योजना

 श्रौषघालयों  में  किया  जा
 रहा  है  ।  मै

 61  पड  दरियागंज  के  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  श्रौषघालय  में  कर्मचारियों  की

 को  रोकने  की  प्राय  पकता  |  11.0

 62  az  सुनिश्चित  करने  के  कि  केन्द्रीय

 सरकारी  स्वास्थ्य  योजना  श्रौषघालयों  में

 रात  को  आपातकालीन  सेवा  के  लिए  नियुक्त

 डाक्टर  वास्तव  में  वहां  मौजुद  रहते

 आकस्मिक  जांच  करने  की  श्रावस्यकता  |  पद

 63  ह  न्यू  राजेन्द्र  नगर  के  केन्द्रीय  सरकारी

 स्वास्थ्य  योजना  श्रौषघालय  में

 वितरकों  द्वारा  सद्व्यवहार  किये  जाने  की

 आवश्यकता  |  ”
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 36  ६4  डा०  लक्ष्मी  ता राय शा  पांडे  दिल्‍ली  के  केन्द्रीय  सरकारी

 स्वास्थ्य  योजना  ग्ौौषघालय  में  ate

 वितरकों  तथा  अन्य  कर्मचारियों  द्वारा

 सद्व्यवहार  किये  जाने  की  आवश्यकता  |  100

 65  ?  दरियागंज  के  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  aaa  के  कमंचारियों  की

 कार्यकुशलता  को  सुधारने  की  श्रावध्यकता  |

 66  Pl  दरियागंज  में  रोगियों  की  भारी  भीड़  को

 देखते  हुए  वहां  अधिक  डाक्टर  नियुक्त  करने

 की  ऑ्रांवइ्यकता  ै

 67  द्  दरियागंज  के  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  श्रौषघालय  में  कीमती  दवाइयों  की

 चोरी  को  रोकने  की  झ्रावइ्यकता  |

 68  ”  दरियागंज  के  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  औषधालय  में  रोगियों  के  लिए  उन

 दवाइयों को  कम  से  कम  समय  में  उपलब्ध

 कराने  की  जो  इस  समय

 वहां  उपलब्ध  नहीं  पी

 69  दै  तिलक  नंबर  के  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  श्रौषघालय  26)  को  डबल

 स्टोरी  से  ब्लाक  संख्या  20,  तिलक  नगर

 में  ले  जाने  की  आवश्यकता |  Pz]

 70  न  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  योजना

 धान्य  को  ब्लाक  संख्या  8,  जंगपुरा

 एक्सटेंशन  से  जंगपुरा  में  ले  जाने

 की  आवश्यकता  |  1.0

 71.0  1.0  मेजर  भूपेन्द्र  नगर  के  निवासियों  के  लिए

 पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराने  के  लिए  धन

 की  व्यवस्था करने  में  असफलता

 37  82  Zo  पर दीश  राय :  प्रत्येक  सामुदायिक  विकास  खंड  में  कम  से

 कम  एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलने  में

 असफलता  ।  ब
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 7  83  डा०  सरदार  जगह-जगह  पर  बहुत  श्रमिक  संख्या  में
 मेडिकल

 कालेजों  के  खोले  जाने  को  रोकने  में  सफलता  |  100

 84  ye  चिकित्सा  श्रनुसंधघान  के  लिए  उपयुक्त

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  में  सफलता  ।  ह

 85  पी  ग्रा मीरा  क्षेत्रों  में  caf  vel  की  व्यवस्था

 करने  में  प्र सफलता |  17

 86  पी  कम  से  wey  प्रत्येक  सब-डिवीजन  कस्बे  में

 रक्त  बंक  सम्बन्धी  सुविधा  देने  की

 आवश्यकता  |  पप

 ७1  प  चितयरंजन  राष्ट्रीय  कसर

 संस्थान  कलकत्ता  को  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता

 देने  में  असफलता  की

 88  हैड  सारे  देश  भर  में  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम

 को  चालू  रखने  की  ग्रावइ्यकता  |

 दे  ”  रोग  के  निवारण  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा

 में  दबाई  देने  में  श्री  फलता  |  ”

 90  विशेषकर  बिहार

 शर  बाध्य  प्रदेश  में  फीलपांव  के  रोग  के

 फैलाव  को  रोकने  के  लिए  पर्याप्त  उपाय

 करने अ्रसफलता  |  पै

 श न्  ]  4)  क्षय  रोग  से  पीड़ित  निधन  आर  मध्यम  वर्ग

 के  को  अपेक्षित  मात्रा  में
 निःशुल्क

 दवाइयों  की  व्यवस्था  को  रोकने  में

 फलता  ।  1.0

 92  मी  खाद्य  पदा में  मिलावट  करने  में  अ्रसफलता  11.0

 93  3  कुपोषण  को  रोकने  में  |  1.0

 94  पै  दवाइयों  में  मिलावट  को  रोकने  में  असफलता  पचे

 95  ”  रेनिस  रोग  के  निवारण  के  लिए  समय  पर

 पर्याप्त  मात्रा  में  टीके  की  दवा  सप्लाई  करने

 में  प्र सफलता

 o6  पी  पीने  के  पानी  की  विशेष  रूप  में  गांवों  में

 व्यवस्था  करने  में  प्र सफलता  |
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 36  97  ato  एस०  एवं  सकसेना  82
 डाक्टरों/प्रविकारियों  के

 पदोन्नति
 राशि

 सम्बन्धी  मामले  को  दिल्‍ली  से  बाहर  उनकी  कर |  रु०

 नियुक्ति  के  साथ  जोड़ना  जब  कि  दिल्‍ली  में  कर  दी

 जाये ही  80  स्थान  खाली  पड़े  हैं  ।

 98  ?  82.0  डाक्टरों को  दिल्‍ली  से  बाहर

 नान्तरणा  करने  से  पहले  सरकार  द्वारा  उनके

 स्थानान्तरण  के  att  विभिन्न  भत्तों  के

 मामलों  को  निपटाने  में  असफलता  |

 99  वी  82  अधिकारियों  को  दिल्‍ली  से  बाहर  के

 स्थानों  पर  स्थानान्तरण  करते  समय  उनकी

 योग्यता ग्र ों  तथा  इस  तथ्य  को  कि  पहले  भी

 उन्हें  दिल्‍ली  से  बाहर  नियुक्त  किया  जा  चुका

 की  ओर  ध्यान  न  देने  की  नीति  |  1.0

 100  स्थानान्तरण  प्रतिरूप  समिति  को  उपयुक्त

 कारणों  के  अ्राघार  पर  स्थानान्तरण  के  लिए

 विस्तार  से  कार्य कम  तेयार  करते  के

 ह सरकार  द्वारा  ग्र नुम ति  देने  में  असफलता  |

 101  भूतपूर्व  स्वास्थ्य  मन्त्री  श्री  के ०  के०  शाह

 द्वारा  एक  स्थानान्तरण  प्रतिशत  समिति  को

 स्थानांतरण  के  मामलों  पर  विस्तार  से  विचार

 का  एक  फार्मूला  तैयार  करने  सम्बन्धी  सौंपे

 गये  कार्यक्रम  की  उपेक्षा  करके  पदोन्नति

 किये  गये  82  डाक्टरों  का  स्थानान्तरण  करने

 के  बारे में  नीति ।

 12  न  स्थानातरित  डाक्टरों  के  लिए  दुर्गम  क्षेत्र  भत्ता

 कौर  उनके  परिवारों  के  लिए  क्वार्टरों  की

 व्यवस्था  करने  में  सफलता  ।

 103  1.0  दिल्‍ली  में  डाक्टरों  की  पद वृद्धि  सम्बन्धी  समिति

 की  पिछले  चार  वर्षों  में  एक  भी  बैठक  बुलाने

 में  सफलता  |

 104  1.0  82  डाक्टरों  को  एक  साथ  स्थानातरित  करने
 pas

 sic  उनकी  पदो  नति  में  चार  ay  का

 बिलम्ब  करने  की  नीति  ।  az
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 36  105  प्रो०  एस०  _  सक्सेना  82  डाक्टरों  का  भ्रन्यायपुर्ण ढंग  से  एक  साथ  राशि

 कर 1  रु० दिल्‍ली  से  बाहर  स्थानांतरण  जिससे

 106  कर ७  दी उनमें  भ्र संतोष  att  बेचैनी  फली  हुई  है  ।

 गोरखपुर  जिला  अस्पताल  कौर  महाराजगंज  जाए

 क्षय-रोग  अस्पताल  जैसे  महत्वपूर्ण  अस्पतालों

 में  एक्सरे  सम्बन्धी  आधुनिकतम  उपकरणों

 की  व्यवस्था  करने  में  असफलता  ।

 107  है  देश  भर  में  विशेषकर  गोरखपुर  की

 गंज  में  मच्छरों  के  फलने  के  सम्बंध

 में  कार्यवाही  करने में
 ढील

 198  पी  गोरखपुर  डिवीजन  के  बाढ़-पीड़ित  क्षेत्रों  में

 जहां  सर  और  अन्य  सभी

 नदियों  में  भीषण  बाढ़  arg  हुई  है  ज्वर  और

 हैज़ा  जैसे  रोगों  क  उपचार  करने  के  लिए

 व्यवस्था  करने  में  असफलता  |

 199  लेखपालों  और  अन्य  सरकारी  कर्मचारियों

 द्वारा  जिन्हें  बर्खास्तगी  और  अन्य  दण्ड  देने

 की  धमकी  देकर  नसबन्दी  के  आपरेशनों  का

 न्यूनतम  कोटा  पुरा  करने  के  लिए  बाध्य

 किया  जाता  गरीब  भूमिहीन  लोगों  को

 भूमि  देने  के  es  वायदे  देकर  तथा  धोखे  से

 कौर  दबाव  देकर  नसबन्दी  आपरेशनों  का

 किया  जाना  |

 n my  आत्म-संचार  द्वारा  परिवार  नियोजन  करने

 के  गांधीवादी  तरीके  थे  नहीं  बल्कि  संयम

 के  बंद  गर्भ  में  ही  शिशु  समाप्त  करके

 परिवार  नियोजन  करना  जिससे  नैतिकता

 समाप्त हो  रही  है  ।

 36  111  थी  रामावतार  शास्त्रो  :  पटना  नगर  में  पेय  जल  की  कमी दुर  करने  100  रुपये

 के  लिए  बिहार  सरकार  को  विशेष  सहायता

 लेने  की  आवश्यकता  ।

 112  क  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  के  लिये  राज्य

 कारों  को  पूरी  राशियां  देने  की  आवश्यकता  |
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 36  113
 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  पटना  नगर  में  भूमिगत

 व्यवस्था  में  दोष  को  दूर  करने  के  लिये  धन

 को  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  ।  100

 114  पटना  नगर  में  वर्षा  के  पानी  की  निकासी  के 1.0

 लिये  एक  उपयुक्त  योजना  बनाने  के  लिए

 घन  की  व्यवस्था  करने  HY  आवश्यकता  |  ह

 115  पटना  नगर  में  गंदगी  को  दूर  करने  के  लिए

 सहायता  देने  की  आवश्यकता  ।  गेह

 116  औषधियों के  मूल्यों  में  वृद्धि  को  रोकने  में

 असफलता

 117  औषध  मुल्य  नियंत्रण  अधिनियम  को  लागू

 करने  में  ढिलाई  |  a?

 18  चिकित्सीय  प्रतिनिधियों पर  की  मांगों  को

 स्वीकार  करने  में  असफलता  ।  रै

 119  है  परिवार  नियोजन  योजना  की  सफलता ।  ड्

 120  दै  परिवार  नियोजन  के  नाम  पर  करोड़ों  रुपयों

 का  अपव्यय  |  गे

 12 1  भ्र स्प तालों  में  रोगियों  को  दवाइयां  देने  की

 आवश्यकता  |  क

 122  7  अस्पतालों  में  सरकारी  खच  पर  रोगियों  के

 लिए  भोजन  व्यवस्था  करने  की

 आवश्यकता  ।  वै

 123
 हैजा  तथा  छूत  की  अन्य  बीमारियों

 के  पूर्णा  रूप  से  उन्मूलन  की  आवश्यकता  |  गी

 124  पोलियो  का  इलाज  करने  के  लिए  प्रत्येक

 जिले  में  एक  केन्द्र  खोलने  की  आवश्यकता  |

 125  सरकारी  डाक्टरों  को  निजी  seq  करने

 से  रोकने  में  असफलता  ।  ad

 126  प्रत्येक  खण्ड  में  डाक्टर  की  व्यवस्था  करने

 की  आवश्यकता  ।  क
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 36  127  श्री  रामवतार  शास्त्री
 :

 स्वास्थ्य  योजनाओं  के  विकास  के  किए  राज्य

 सरकारों  को  अधिक  अनुदान  देने  की

 आवश्यकता  |  100

 128  अस्पतालों में  दवाइयां  देने  के  लिए  पर्याप्त

 प्रबन्ध  करने  में  असफलता  |

 129  ञ  पटना  नगर  में  पेय  जल  की  पर्याप्त  व्यवस्था  ?

 करने  के  लिये  विशेष  अनुदान  देने  की

 आवश्यकता  |  वी
 लाडला TEE  armen  लि

 Dr.  Kailas  (Bombay  South) :  First  of  all.  I  want  to  congratulate  Shri  Dixit  and

 the  so  efficiently, Shri  for  handling  affairs  of  Health  Ministry
 Government  had  done  well  to  eradicate  Malaria  but  of  take  it  has  erupted  again  in  the

 country  due  to  influx  of  refugees  from  Ceylon,  Burma  and  now  from  Bangla  Desh.  We

 have  to  be  very  careful  in  isolatirg  such  cases  and  preventing  the  disease  for  spreading.
 Much  headway  could  not  be  made  in  the  case  of  Smalipox  due  to  wrong  religious  beliefs

 of  the  people.  Incidence  of  Cholera  in  catchment  rural  areas,  particularly  in  Maharashtra

 is  due  to  non-availability  cf  potable  water  during  rainy  season.  People  have  to  drink

 river  water  which  contains  cholera  germs.  Government  should,  therefore,  ensure  that

 loans  are  given  liberally  through  agencies  like  the  Life  Insurance  Corporaticn  so  that

 people  don’t  contract  this  deadly  disease.

 Although  we  can  appreciate  the  inadequacy  and  import  difficulties  of  anti-polio  oral

 vaccine,  but I  want  to  stress  that:  all  efforts  should  be  made  to  remove  its  shortage.

 Adequate  supplies  of  A.T.S.  and  B.C.G.  Vaccine  injections  should  also  be  ensured.

 Regarding  control  of  Leprosy,  want  to  point  out  that  the  number  of  research

 laboratories  is  very  inadequate,

 It  is  regrettable  to  note  that  ‘he  Central  Council  of  Indian  Medicine  and
 Homeopathy,  as  provided  for  in  an  Act  passed  by  Parliament  about  one  year  back,  has
 yet  toconstituted.  The  annual  report  of  the  Ministry  is  also  silent  about  the  work  done
 in  regard  to  standardisation  of  Ayurvedic  medicines.  also  want  to  know  about  the
 achievements  and  iesults  obtained  in  clinical  research  in  Ayurveda.  Although  I  am  my
 self  a  graduate  in  Aliopathy,  I  have  great  faith  in  Ayurveda  and,  threfore,  1  want  to  know
 wnat  progress  has  been  made  in  prititing  the  Ayurvedic  books  lying  in  manuscript  form
 and  what  progress  has  been  made  in  preparing  ‘Ayurvedic  Bhishy  Sanhita’  and  ‘Siddha
 Bhisbv  Sanhita’  which  was  taken  in  hand.

 Regarding  primary  health  centres  at  village  level,  I  feel  that  the  stipulation  of
 posting  M.B.B.S.  doctors  may  be  done  away  with  as  the  villages  continue  to  suffer  from
 lack  of  primary  medical  help  even  now,  Instead,  Ayurvedic  pyshicians  and  Homeopathic
 doctors  may  be  posted  in  such  centres.  More  mobile  hospitals  should  function  in  areas
 falling  under  each  Medical  College—a  very  good  scheme  started  by  Shri  K.  K.  Shah.

 Proper  attention  is  due  towards  controll  ing  the  venereal  disease  and  Trachoma, The  country  needs  Detection  Centres  for  Cancer.
 down  for  lack  of  funds  or  doctors,

 Many  Centres  came  up  but  they  close
 I  want  the  Health  Ministry  to  take  care  of  them.  We

 should  also  make
 adequate  use  of  ea  uipment  acquired  through  Cclombo  Plan.

 The  hon.  Minister  should  Personally  ensure  proper  supply  of  rare  and  |  ife-saving drugs  like  Insulin  notwithstanding  foreign  exchange  involved.
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 Full  attention  shouid  be  paid  towards  nutrition  programme  for  children  and  ex-

 pectant  mothers  as  State  Governments  are  not  of  much  help  despite  CARE’s  valuable

 assistance,  Anti-adulteration  measures  shoule  he  tightened  so  as  to  make  them  more
 effective.

 Lastly,  I  would  like  the  Hospitals  run  by  E.S.I.S.  to  be  taken  over  by  the  Ministry
 of  Health  for  easuring  better  care  of  Labour  covered  by  the  Scheme.

 Shri  Chandra  Sekhar  Singh  (Jehanabad)  :  Sir,  I  want  to  draw  the  attention  of  the
 hon.  Minister  to  drinking  water  scarcity  in  about  60,000  villages  even  now  and  absence  of

 doctors  in  rural  areas  where  80  percent  of  the  people  live.  It  should  be  made  compulsory
 for  doctors  to  serve  in  villages  for  a  specific  period  on  graduation.  The  plight  of

 primary  health  centres  is  really  pathetic.  There  are  no  doctors  and  nurses.  The

 medicines  are  either  not  available  or  are  sub-standard  or  spuriou:.  Many  patients  die
 due  to  lack  of  proper  care  in  the  verandas  of  huspitals.  Last  year,  provision  was  made
 to  supply  nutritious  food  to  20  lakhs  Adivasi  Children  but  by  March,  1971  only  6,50,000
 children  could  derive  same  benefit.  Moreover  this  scheme  was  not  properly
 implemented.

 Philaria  is  on  increase  in  Bihar,  U.P.  and  Orissa.  It  has  become  a  common

 saying  in  Gaya  that  Philaria,  mosquitos  and  Lawyers  have  become  a  meaacc  there.  I
 would  request  the  hon.  Minister  to  see  to  it  personally.

 Centres  should  be  set  up  in  every  district  for  proper  care  of  leprosy,  T.  B.  aad
 Cancer  patients  in  the  country.  The  bungling  of  funds  in  connection  with  staging
 musical  stage  shows  for  family  planning  campaign  has  now  come  tc  light,  although  this
 hoax  was  going  on  for  a  pretty  Jong  time.  The  guilty  director  should  be  removed
 immediat  ely  as  promised  by  Shri  S.  N.  Sinha,

 Lastly,  1  want  to  draw  the  attention  of  the  hon.  Minister  to  the  dilapidated  condition
 and  lack  cf  facilities  in  Jehanabad  Sub  Div.  Hospital.

 wall  बाई०  एस०  महाजन  परिवार  नियोजन  को  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के  रूप  में

 चलाने  वाला  भारत  पहला  देश  है  ।  इसके  दो  उद्देश्य  हैं--एक  समाज  की
 इकाई

 के  रूप  में

 परिवार  का  सामाजिक  wit  सांस्कृतिक  रूप  से  बिकास  करना  अर  जनसंख्या  की

 दर  को  घटा  कर  करना  |

 महोदय  पीठासीन

 (Mr.  Deputy-Speaker  in  the  Chair.)

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  वास्तव  में  दूसरी  योजना  से  शुभारम्भ  gat  और  अब  चौथी

 योजना  में  इसे  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  गई  इस  कार्यक्रम  को  सफल  बनाने  में  सुचना  sik

 प्रसारण  मन्त्रालय  के  विभिन्‍न  अंगों  ने  महत्वपूर्ण  सेवायें  की  हैं  ।  फिर  भी  खेद  है  कि  जनसंख्या

 की  दर  में  वृद्धि  हुई  इस  कार्य कम  को  कौर  तेज  करने  की  झ्ावद्यकता  इसे  अधिक  व्यापक

 बनाने  की  झ्रावश्यकता  है  ।  हमें  जनता  का  ae  गांव  स्तर  पर  व  के  नेतायों  का  सहयोग  करना

 होगा  ।  जहां  कहीं  भी  ऐसा  feat  गया  है  वहां  बड़े  उत्साहवधघेक  परिणाम  निकले  हैं  ।  झाधिक

 विकास  परिवार  नियोजन  के  बिना  सम्भव  नहीं  है  ।

 श्श्  स्वामीनाथन  :  खेद  है  कि  लोक  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  के  लिये

 24882  करोड़  रुपये  की  चौथी  योजना  में  से  मात्र  435  करोड़  रुपये  ही  रखे  गये  हैं  ।  हमें  सोचना

 तमिल  में  दिये  गये  qa  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  से  अनुदित  |

 Translated  from  English  translation  of  speech  delivered  in  Tamil.
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 होगा  कि  भारत  की  80  प्रतिशत  जनता  जो  गांवों  में  रहती  ह  भर  बहुत  गरीब  है  उसके  लिये  यह

 केन्द्र  एव  उप-केन्द्र  कहां  तक  उपयोगी  होंगे  |

 सरकारी  भ्र स्प तालों  में  रोगियों  की  इतनी  दिशा  होती  है  कि  दिल  भर  जाता है  ।

 चिकित्सा  स्नातक  पर  सरकार  30,000  रुपये  और  उसके  माता-पिता  50,000  रुपये  खर्च  करते

 हैं  ।  स्नातक  बनने  के  बाद  उसे  सन्यास  लेकर  गांव  में  जाकर  agar  जीवत  आरम्भ  करने  के

 लिये  नहीं  कहा  जा  जहां  उसे  पीने  का  पानी  तक  भी  कभी  कभी  नहीं  मिल  पाता  ।

 छोटी  बीमारियों  के  लिये  स्नातकों  की  आवश्यकता  नहीं  होती  ।  वहां  तो  होमोपेथी  और

 युनानी  जानने  वाले  को  250-300  रुपये  मासिक  वेतन  देकर  नियुक्त  करके  भी  काम  चल  सकता

 है  मेरा  यह  सुभाव  मन्त्री  महोदय  नोट  करें  ।

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  सफल  बनाने  में  तमिलनाडु  स्वं प्रथम  है  परन्तु  इसी  कारण

 हमारी  दो  लोक  सभा  सीटें  कम  हो  गई  हैं  ।  इससे  इस  कार्यक्रम  को  धक्का  लग  सकता  है  |

 यदि  गरीबों  को  वास्तव  में  हटाना  है  तो  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  पुरी  गम्भीरता  से

 पुरा  करना  होगा  ।  इसे  विना  साम्प्रदायिक  भेदभाव  के  ary  किया  जाना  चाहिये  |  जब  तक

 इसे  भ्रनिवायें  नहीं  बनाया  हमारी  योजनायें  पुरी  नहीं  हो  सकेंगी  |

 हमारे  देवा  में  साक्षरता  का  प्रतिशत  लगभग  39  प्रतिशत  इसमें

 meas  जेसे  तकनीकी  प्रशिक्षण  प्राप्त  व्यक्ति  सरकार  देश  में  शिक्षित  व्यक्तियों  के  लिये

 रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  नहीं  करा  सकी  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  देश  में  परिवार

 नियोजन  को  अनिवार्य  बना  दे  ।

 श्री  गोरखिंडे  :  उपाध्यक्ष  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  विधेयक  को

 भारित  करने  का  उद्देश्य  sear  है  परन्तु  जिस  रीति  से  इसको  लागू  किया  जाता  है  उससे

 निःसन्देह  छोटे  पंसारियों  कौर  छोटे  होटल  मालिकों  को  अपना  काम  सुचारु  रूप  से  चलाने  में

 कठिनाई  हो  जाती  है  ।  इस  अधिनियम  के  अधीन  ऐसे  नियम  बनाने  गए  हैं  जिनका  उल्लंघन  करना

 अनिवायं  सा  हो  जाता  है  ।  इस  अधिनियम  को  लागू  करने  वाले  निरीक्षकों  को  छोटे  दुकानदारों

 ak  होटल  मालिकों  द्वारा  परेशान  किया  जाता  है  मैं  ऐसे  मामलों  को  जानता  हूं  जिनका  निपटान

 उनको  बिना  न्यायालय  में  ले  जाये  हो  सकता  था  परन्तु  उन  पर  मुकदमा  चलाया  गया  था  |  मैं

 समा इवा सन  का  उल्लंघन  करने  से  सम्बन्धित  प्रावधानों  के  बारे  में  वास्तव  में  अपमिश्रण

 उन  बड़े  निर्माताओं  द्वारा  किया  जाता  है  जो  बम्बई  तथा  मद्रास  जैसे  बड़े  नगरों  में  aequi  का

 बड़ी  मात्रा  में  निर्माण  करते  हैं  ।  परन्तु  जब  छोटे  दुकानदार  समाइ्वासन  देकर  उन  वस्तुओं  को

 बेचते  हैं  तो  उसमें  अपमिश्रण  पाये  जाने  पर  उसको  ही  इसके  लिए  दोषी  ठहराया  जाता  है  |

 अ्रतएव  इस  प्रकार  के  प्रावधान  बनाये  जाने  चाहिये  जिसके  अ्न्तगंत  इन  छोटे  दुकानदारों  को

 कारण  परेशान  न  किया  जा  सके
 ।

 निरीक्षकों  को  चाहिये  कि  वह  छोटे  दुकानदारों  का

 मागं दर्शन  करे  |

 महात्मा  गांधी  जन्म  शताब्दी  में  सभी  गांवों  में  पेय  जल  की  व्यवस्था  करने  का  कार्यक्रम

 था  परन्तु  3.2  प्रतिशत  जनता  को  ही  शुद्ध  पेय  उपलब्ध  है  कौर  शेष  जनता  को
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 भ्रनुदानों  की  मांगे

 1971-72

 yore
 कुओं  के  जल  पर

 ही  निर्भर  रहना  पड़ता  है  जो  शुद्ध  नहीं  होता |  क्य  "  से  कम ra  ae  से  कम  उनके  लिये

 शुद्ध  पेय  जल  की  व्यवस्था  नहीं  कर  सकते  हैं
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  राज्य  मन्त्री  इस  वाद  विवाद  में  हस्तक्षेप  करेंगे  |

 स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  wearers  में  राज्य  स्त्री  डी०  पी०  :

 यद्यपि  मैं  सभी  बातों  का  उत्तर  नहीं  दे  सकूंगा  फिर  भी  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिये  quay

 पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जायेगा  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  मुख्य  बात  ग्राम्य  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  बारे  में  उठाई  यह

 पुर्णा  है और  हम  जानते  हैं  कि  मांग  की  तुलना  में  ये  सेवायें  बहुत  अपर्याप्त हैं
 ।  फिर  भी

 हमने
 यथा  सम्भव  इन  सेवायों  को  उपलब्ध  कराया  है  ।

 यह  सच  है  कि  सभी  ग्राम  खण्डों  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  अथवा  सहायक  स्वास्थ्य

 केन्द्रों  की  सेवायें  उपलब्ध  नहीं  कराई  ज़ा  सकीं  हैं  फिर  भी  इनकी  संख्या  अधिक  भयावह

 नहीं  31  1970  को  5,227  खण्डों  में  से  केवल  308  खण्डों  में  प्राथमिकता  स्वास्थ्य

 वे र्द्र  नहीं  खोले  गए  हैं  ।

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  कतिपय  प्राथमिक  स्वस्थ्य  केन्द्रों  में  डाक्टरों  की

 व्यवस्था  नहीं  है  परन्तु  ऐसे  केन्द्रों  की  संख्या  भी  अधिक  चिन्ताजनक  नहीं  है  क्योंकि  ऐसे  केन्द्र

 केवल  280  हैं  अर  वहां  भी  यथाशीघ्र  डाक्टरों  की  व्यवस्था  की  जायेगी  ।  परन्तु  यह  एक  ऐसी

 समस्या  है  जिसे  केवल  सरकार  ही  नहीं  सुलभा  सूती  है  ।  लोकतान्त्रिक  समाज  में  सभी  व्यवसाय

 अपनी  रुचि  के  होते  हैं  ।  ग्राम्य  क्षेत्रों  में  डाक्टरों  को  लाने  के  लिए  हम  उनके  लिए  केवल  सेवा

 की  भ्रामक  शर्तें  ही  पेशन  कर  सकते  प्राथमिक  कौर  सहायक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  डाक्टरों  की

 कुल  संख्या  आवश्यकता  के  अनुरूप  नहीं  है  श्रमिक  हमने  सेवा  शर्तों  को
 उदार  बनाया

 हम  उन्हें  अतिरिक्त  भत्ते देने  को  तैयार  हैं  परन्तु  यह  सब  संसाधनों  के  अ्रावंदन  पर  निसार

 करता है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  यह  भी  सुभाव  दिया  है  कि  डाक्टरों  को  डिग्री  देने  से  ge  उनके  लिये

 ग्राम्य  क्षेत्रों  में  अपनी  सेवाएं  प्रदान  करना  श्रनिवायं  बना  दिया  परन्तु  ऐसा  करना  भी  सम्भव

 नहीं  हम  केवल  उनको  ग्राम्य  क्षेत्रों  में  सेवायें  प्रतीत  करने  को  कह  सकते  हैं  अर  आशा  करते  हैं

 कि  वे  बड़ी  संख्या  में  वहां  अपनी  सेवायें  दे  एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  भी  सुभाव  दिया

 कि  ग्राम्य  क्षेत्रों  में  डाक्टरों  की  कमी  दूर  करने  के  लिए  चलते-फिरते  अस्पतालों  की  संख्या  बढ़ाई

 जानी  इस  संबंध  में  प्रयोगात्मक  निराले  लिया  गया  है  कौर  आशा  है  कि  उसे

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  लागू  किया  हमें  है  कि  चलते-फिरते  अस्पतालों  की

 संख्या  बढ़ाने  से  उन  ग्रामों  में  स्वास्थ्य  सेवायें  उपलब्ध  की  जा  सकेंगी  जहां  इस  समय  वे  नहीं

 हमने  यह  भी  विचार  व्यक्त  किया  था  कि  इस  योजना  से  मेडिकल  स्नातक  ग्रामीण  जनता  की

 दयनीय  स्थिति  को  देख  सकेंगे  र  डिग्री  लेने  के  उपरान्त  वे  ग्राम्य  क्षेत्रों  में  जाकर  ग्रामीणों  की

 सेवा  करने  के  लिये  प्रेरित  हो  सकेंगे  ।

 मेरे  विचार  में
 यह  एक  सामाजिक  समस्या  डाक्टर  गांवों  में  जाकर  वहां  चिकित्सा  कायें
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 नहीं  करना  चाहते  जब  तक  वे  गांवों  में  जाकर  वहां  चिकित्सा  ara  करने  को  प्रेरित  नहीं  होंगे

 तव  तक  सरकार  के  लिये  उन्हें  जबरदस्ती  वहां  भेजना  बहुत  कठिन  होगा  ।

 हमें  भ्राता  है  कि  डाक्टरी  व्यवसाय  को  अपनाने  वाले  अधिकांश  युवा  डाक्टर  गांवों  में

 जाकर  वहाँ  की  उस  गरीब  जनता  को  अपनी  सेवाएं  दे  सकेंगे  जिनको  इसकी  अत्यन्त  आवश्यकता

 उनको  यह  याद  रखना  चाहिये  कि  उनकी  मेडिकल  शिक्षा  का  80  से  85  प्रतिशत  व्यय

 जनता  उठाती है  ।  जब  ऐसे  लोगों  को  चिकित्सा  संबंधी  सेवायें  उपलब्ध  करने  का  प्रत  जाता  है  तो

 कई  डाक्टर  वहां  जाने  में  हिचकते  हैं  ।

 फाइलेरिया  उन्मूलन  आदि  कार्यक्रमों  की  आलोचना  की  गई  मैं  कहना  चाहूँगा

 कि  इन  समाचारों  को  काफी  सीमा  तक  सुलझाया  जा  चुका
 संभव  है  कि  माननीय  सदस्य

 इससे  संतुष्ट  न  हों  परन्तु  ऐसा  कहना  गलत  है
 कि

 इस  कार्यक्रम  में  प्रगति  नहीं  हई  यह  सच  है

 कि  कतिपय  दोनों  में  हम  arden  को  लागू  करने  में  पिछड़  गये  हैं  परन्तु  ऐसा  होना  कोई  नई  बात

 नहीं  हमने  देखा  है  कि  अन्य  देशों  में  भी  कार्यक्रम  पिछड़  जाते  हैं  कई  मामलों  में  सरकार  का

 नियंत्रण  नहीं  रहता  जैसे  कतिपय  मच्छर  किसी  विशेष  किस्म  के  कीटाणुनाशक  औषधि  मे  नहीं

 मर  पाते  हैं  तो  इस  मामले  में  हम  कुछ  भी  करने  में  असमथ  हम  केवल
 उस  कीटाणुनाशक

 औषधि  के  किस्म  को  बदल  सकते  हैं  ।

 गांवों  में  मिट्टी  पोतने  की  एक  अजीब  प्रथा  यदि  वहां  मच्छर  मारने  के  लिये  छिड़काव

 किया  जाए  तो  उन  पर  मिट्ठी  की  पुताई  होने  से  उसका  प्रभाव  रहता  इन  तथ्यों  के

 कारण  कार्यक्रम  में  वांछित  सफलता  नहीं  मिली  ऐसा  भी  हाता  है  कि  कीटारानाशक
 औषघियां

 पर्याप्त  मात्रा  में  समय  पर  उपलब्ध  नहीं  होती  हम  इस  समस्या  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ताकि

 हमारे  पास  विभिन्‍न  किस्म  की  पर्याप्त  मात्रा  में
 कीटाणुनाशक  औषधियाँ  उपलब्ध  यह  कार्यक्रम

 बहुत  सीमा  तक  सफल  रहा  है  क्योंकि  मलेरिया  के  मामलों  में  कमी  भाई  है  ।

 Shri  Lalji  Bhai  (Udaipur)  :  Health  of  the  people  is  the  primary  concern  of  the
 Government  but  keeping  in  view  of  the  population,  the  same  is  not  being  given  proper
 attention  as  required.  The  population  has  increased  despite  allocation  of  large  sums  of
 amount  for  family  planaing.

 It  has  not  been  possible  to  control  awful  diseases  like  Malaria,  Filaria,  tuberculosis
 etc.  in  a  required  time.  It  was  planned  to  control  Malaria  in  1967-68  but  no  achievement
 has  been  made.  In  the  same  way  cases  of  Filaria,  tuberculosis,  tracoma,  small  pox  have

 increased.  Medicine  like  vaccine  and  serum About  50  lakhs  cersons  are  blind  in  India,
 for  various  diseases  are  not  available.  The  condition  of  Primary  Health  Centres  are  not

 satisfactory.  Doctors  po  not  want  to  serve  in  villages  which  causes  high  mortality  rate

 there.  Dispensaries  in  Delhi  are  not  working  well.  Admission  in  Medical  Colleges  has

 become  a  problem.  There  has  been  no No  drinking  water  facility  is  available  in  villages.
 headway  in  providing  Housing  accommodation  in  villages.  The  Government  should  pay
 attention  to  the  negelected  Ayurvedic  Medicat  Science.  Patients  have  to  face  great  hard-

 ships  in  getting  themselves  admitted  in  Udaipur  Hospital.  Special  arrangements  be  made
 for  Harijans  and  backward  classes  for  admission  in  Hospital.

 थ्री  सोम चन्द  सोलंकी  :  मैं  समय  कम  होने  के  कारण  स्वास्थ्य  तथा

 परिवार  नियोजन  के  बारे  में  अपने  विचार  रखूंगा  ।  मनुष्य  को  जीवन  में  तीन  बस्तियों  तथा
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 रोटी  कौर  ग्रा वास  की  आवश्यकता  होती  जब  तक  इनकी  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  है

 तब  तक  गरीबी  का  उन्मूलन  नहीं  किया  जा  सकता  स्वास्थ्य  के  लिये  वायु  जल  कौर  भोजन  की

 श्रावश्यकता  होती  है  यदि  जल  ate  भोजन  दूषित  अथवा  संतोषजनक  नहीं  है  तो  मनुष्य  का

 स्वास्थ्य  भी  खराब  हो  जाता  है  ।  इसी  प्रकार  स्वास्थ्य  बनाए  रखने  के  लिये  स्वास्थ्य

 केन्द्र  तथा  आदि  भी  अपेक्षित  इस  बारे  में  मेरा  यह  कहना  है  कि  सरकार  को

 जनता  का  अच्छा  स्वास्थ्य  बनाये  रखने  के  लिये  प्रभावी  ग्र स्प ताल  शादी  की  aye  ध्यान

 देना  चाहिये  ।  उसका  यह  भी  दायित्व  है  कि  देश  में  उन  औषधियों  का  उत्पादन  कराये  जो  यहां

 उपलब्ध  नहीं  हमें  कतिपय  औषधियां  विदेशों  से  मंगानी  पड़ती  हैं  ।  उनका  sai  उत्पादन  करने

 केवल के  लिये  काफी  धन  की  आवश्यकता  स्वास्थ्य  एक  महत्वपूर्ण  विषय  है  ate  सरकार

 परिवार  नियोजन  पर  बड़ी  मात्रा  में  घन  व्यय  कर  रही  है  |

 ऐसा  कहा  जाता  है  कि  हमारा  देव  धर्म  निरपेक्षता  के  सिद्धान्त  का  अनुयायी  है  परन्तु  कई

 मामलों  में  हम  साम्प्रदायिकता  को  प्रोत्साहन  दे  रहे  परिवार  नियोजन  केवल  हिन्दु ग्र ों  के  लिये

 किया  गया  है  परन्तु  मुसलमानों  के  लिये  चार-चार  विवाह  करना  वैध  परिवार  नियोजन  का

 कार्यक्रम  ईसाई  शादी  पर  समान  रूप  से  ary  करना  चाहिये  ।  हम  केवल  तभी

 कह  सकेंगे  कि  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  सभी  के  लिये  बनाया  गया  है  ।  यह  राष्ट्रीय  योजना  है

 परन्तु  यह  केवल  विद्वेष  aa  तक  ही  सीमित  है  हम  इस  योजना  पर  काफी  धन  व्यय  कर  रहे  हैं

 भ्रतएव  सरकार  को  देखना  चाहिए  कि  ae  भलि-भांति  फ़ियान्वित  की  हम  गाँवों  में  देखते  हैं

 कि  प्रशिक्षित  व्यक्ति  केवल  अपनी  डायरियां  ही  भर  रहे  हैं  शौर  इसके  अतिरिक्त  वे

 कोई  ठोस  art  नहीं  कर  रहे  हैं  सरकार  को  यह  देखना  चाहिये  कि  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  में

 नियुक्त  व्यक्ति  भलि-भांति  ard  कर  रहे  हैं  या  खाली  बैठे  वेतन  ले  रहे  यदि  श्रौषघालयों  और

 अस्पतालों  में  अच्छा  प्राविधियाँ  उपलब्ध  हैं  कौर  परिवार  नियोजन  का  कार्य कम  सही  रीति  से

 फ़ियान्वित  किया  जा  रहा  है  तो  हम  प्रगति  कर  सकते  हैं  ।

 हमारी  जनसंख्या  प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रहे  है  कौर  उससे  नई-नई  बिमारियां  पैदा  हो  रही

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  एक  मजाक  बनाया  हुआ  है  ।  हम  देखते  हैं  संसद  में

 सदस्यगण  इस  पर  केवल  चर्चा  करते  हैं  परन्तु  उसे  अपने  जीवन  में  चरित्रों  नहीं  wea  मेरा

 सरकार  से  aqua  है  कि  वह  इस  कार्यक्रम  को  प्रभावी  रूप  से  फ़ियात्वित  करे  ।

 Shri  Amrit  Nahata  (Barmer)  :  Big  fountains  are  coming  up  in  Delhi  for  the  last
 some  years  and  lakhs  of  rupees  have  been  spent  on  it.  But  on  the  other  hand  thousands
 of  villages  are  without  drinking  water.  At  the  time  of  Gandhi  Centenary  Year,  it  was
 Said  that  drinking  water  will  be  made  available  to  those  villages  who  are  suffering  from
 lack  of  drinking  water,  But  nothing  has  been  done  in  this  direction,  There  are  thousands
 of  such  viliages,  particularly  in  Western  Rajasthao,  where  15  miles  are  covered  to  fetch

 drinking  water.  In  some  villages  [  found  many  families  had  gone  far  away  in  search  of
 water.  There  are  some  such  villages  where  women  spend  the  whole  night  to  get  water
 from  the  earth.  Of  course  the  water  is  available  beneath  the  earth  and  tubewells  have
 been  installed.  Iam But  the  problem  is  to  take  the  water  to  the  villages.  talking  about

 Western  Rajasthan  particularly.  Schemes  were  formulated  for  the  last  many  years  but

 they  remained  on  the  paper  and  never  took  concrete  shape.  This  year  we  are  celebrating
 silver  jublee  of  our  independence  but  it  1s  a  matter  of  great  shame  that  even  today

 thousand  of
 villages  are  in  dire  need  of  drinking  water.  This  is  a  national  problem  and  it
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 cannot  be  brushed  aside  by  saying  that  it  somes  under  State  jurisdiction.  The  Central
 Government  will  have  to  look  into  it.

 Today  1  want  an  assurance  from  the  hon.  Minister  that  every  villages  of  Barmer  and
 Jaiselmer  will  be  provided  drinking  water  within  a  year  This  can  be  done  by  spending
 few  crores  of  rupees  which  have  been  incurred  on  the  construction  of  fountains  in  Delhi
 If  the  Hon.  Minister  does  not  promise  then  I  will  break  fountains  of  Delhi  with  a  hammer
 I  cannot  bear  the  fact  that  thousands  of  villages  ar:  without  drinking  water  The  schemes
 are  there  and  only  it  need  a  sense  of  urgency  and  fund  So  I  want  a  categorical  assu-
 rance  from  the  hon,  Minister  otherwise  I  may  be  compelled  to  take  action

 att  बीरेन्द्र  सिह  राव  मनुष्यों  की  न्यूनतम  झ्रावइ्यकताश्रों  फी  पूति  करना

 कठिन  नहीं  है  !  मेरा  चुनाव  क्षेत्र  महेन्द्रगढ़  तथा  रेवाड़ी  भी  यहां  उल्लेख  की  गई  सदस्यों  से

 पीड़ित  हैं  गांवों  में  डाक्टरों  का  श्रभाव  है  ।  मैं  इस  बात  को  मानने  को  तैयार  नहीं  कि  उन्हें

 ग्रामीण  क्त्र  में  कार्य  करने  को  बाध्य  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  मेरा  सुभाव  है  कि  डाक्टरों  के

 प्रशिक्षण  काल  को  पांच  ay  से  घटा  कर  तीन  वर्ष  कर  दिया  जाये  तथा  शेष  दो  as  वरिष्ठ

 डाक्टरों  के  व्यवहारिक  प्रशिक्षण  में  लगाये  जायें  ।  इस  अवधि  को  उपयोग  ग्रामीण  चिकित्सालयों

 के  लिये  किया  जा  सकता  है  ।  संयुक्त  अरब  गणराज्य  तथा  पश्चिया  में  मुसलमानों  के  लिए
 .

 एक

 पत्नी  का
 विधान  किया  गया  है  ।  हमारे  यहां  भी  पत्नी  के  नियम  को  हर  एक  पर  लागू  कियां

 जाना  चाहिये  ।  परिवार  नियोजन  के  नियम  भी  सभी  पर  समान  रूप  से  लागू  होने  चाहिएं  ।  इन

 कार्यों  का  खुले  रूप  में  प्रचार  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  टेलीविजन  पर  परिवार  नियोजन  के

 उपक्रमों  का  प्रदर्शन  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 हर यारा  में  हजारों  गांव  पानी  की  कमी  का  सामना  कर  रहे  दिल्‍ली  भी  इस  समस्या

 से  अछूती  नहीं  है  ।  सहकारी  गृह  निर्माण  समितियों  की  स्थापना  द्वारा  लोग  थोड़े  समय  में  घनी

 बन  जाते  |  ऐसे  मामलों  की  कौर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 Shrimati  Sahodrabai  Rai  (Sagar)  Our  new  Health  Minister  has  a  let  of  experience
 and  greatest  number  of  health  schemes  are  likely  to  be  undertaken  new

 My  place  in  Madhya  Pradesh  is  a  backward  hilly,  area  facing  water  pr roblem.  I

 request  the  hon.  Minister  to  arrange  for  water  supply  there.

 The  family  planning  derive  is  going  on  in  haphazerd  way  These  schemes  should

 equally  apply  to  all  the  communities  Our  laws  should  apply  to  all  the  people

 Hindu  girls  are  not  appointed  as  nurses  In  Kerala  preference  is  given  to  christians
 in  this  matter

 Shri  Uma  Shanker  Dixit  We  recruit  every  one  There  is  scarcity  of  suitable  persons
 in  this  profession

 Shrimati  Sahodrabai  Rai  It  is  said  that  Hindu  girls  do  not  perform  the  job
 perfectly

 Medicines  are  mis-appropriated  in  big  Hospitals  and  poor  people  do  not  get  admis-
 ion  while  the  big  people  are  admitted  at  once.  That  should  not  happens.

 The  family  planning  drive  is  not  properly  going  on.  Crores  of  rupees  are  being  wasted
 and  thousands  of  men  and  women  die  due  to  carelessness.  All  ‘these  matters  require
 special  attention.  Please  take  appropriate  steps  by  which  people

 may  get  complete  benefit
 of  the  money  being  spent  on  health  services,

 138



 30  1893
 श्रेनुदानों  की  1971-72

 ह

 श्री  बक्शी  नायक  :  फूलबनी  क्षेत्र  मुख्यतः  आदिवासी  ate  पूर्णतः  srfratict

 oat  भारत  सरकार  उसकी  इस  स्थिति  को  स्वीकार  करती  है  ।  प्रौद्योगिक  मामले  में  सरकार

 ने  कुछ  सुविधाओं  की  घोषणा  की  थी  परन्तु  वहां  की  समस्या  को  देखते  हुये  वे  सुविधायें  अप्रयाप्त

 ote  अभावों  के  कारण  बहुत  सी  कठिनाइयां  स्वास्थ्य  पौर  सफाई  की  गम्भीर

 समस्यायें  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  को  वहां  पर  कुछ  अस्पताल  विकसित  करने  चाहियें  site  कुछ  चलते  फिरते

 चिकित्सालय  स्थापित  करने  चाहियें  |

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  ईसाई  मर्दानगी  एक  अस्पताल  चला  रहे  हैं  जिसके  कर्मचारी  तो

 mos  हैं  परन्तु  आधिक  दशा  बिगड़ी  हुई  यदि  सरकार  उन्हें  सहायता  दे  तो  चिकित्सा  सुविधाघरों

 का  विस्तार  हो  सकता  है  ।

 फुलबनी  जिले  में  एक  बूटी  उत्पन्न  होती  हैं  जिसका  परिवार  नियोजन  के  लिए  शर्तिया

 उपयोग  होता  है  ।  सरकार  इस  बारे  में  अनुसन्धान  कराये  तथा  उससे  उचित  उपयोग  ले  ।  निरोध

 के  बारे  में  कुछ  समाचार  प्रकाशित  हुए  हैं  सरकार  उनकी  जांच  करवाये  |  परिवार  नियोजन  के

 कार्य  झारराधियों  के  आने  से  व्यर्थ  हो  गये  हैं  ।

 Shri  Bhagirath  Bhanwar  (Jhabua):  The  problem  of  water  is  vital  of  all  other

 problems.  In  Baster  Jhabua  and Equally  important  is  the  problem  of  public  latrines.
 Mundila  etc.  water  is  not  available  in  areas  spread  in  dozens  of  miles.  Due  to  that  people
 have  to  suffer  a  number  of  diseases.  The  D.D.T.  is  not  being  sprayed  on  the  spots
 where  it  ought  to  be  done.  But  it  is  indiscriminately  wasted.  As  aresult  Malaria  is  again

 spreading  in  the  countury.  We  ought  to  be  cautions  about  it.

 The  peasants  while  cultivating  during  rains  are  affected  by  Through  investi-

 gations  may  be  made  to  central  this  by  whatever  means  it  may  be  possible.

 I  agree  that  our  family  planning  policy  should  be  uniform  for  all.  The  sectors  which

 oppose  this  national  programme  are  not  sincere  the  country.  1  suggest  that  more  facilities

 may  be  given  to  those  who  produce  less  children.

 The  talented  students  fail  to  get  admission  in  the  Medical  colleges  due  to  prevailing
 corruption.  AS  a  result  thereof  inferior  persons  become  Doctors  who  are  not  able  to  treat
 the  patients  properly.

 श्रीमती  मुकुल  बनर्जी  :  ग्रामीण  सीमा  सुरक्षा  बल  एवं  सीमा  सड़क

 संगठन  में  डाक्टरों  का  अत्यन्त  अभाव  है  ।  प्रत्येक  डाक्टर  के  प्रशिक्षण  पर  40-50  हजार  रुपया

 व्यय  होता  है  ।  अच्छे  डाक्टर  बनने  पर  भी  बहुत  पैसा  पदा  करते  मैं  सकती  हूं  कि

 प्रदान  समाप्त  करने  के  पहचान  उनके  लिए  3  ag  की  श्रनिवायं  सेवा  की  योजना  होनी

 चाहिए  |

 देश  में  एक  ब्यापक  स्वास्थ्य  योजना  का  अभाव  इस  समस्या  का  मुल्यांकन  करने  के

 लिए  हमें  एक  शक्ति  सम्पन्न  समिति  शीघ्र  गठित  करनी  चाहिए  जिससे  कि  एक  केन्द्रीय

 स्वास्थ्य  अघिनियम  बनाया  जा  सके  |

 दवाइयों  का  व्यापार  बन्द  हो  ।  निर्धन  व्यक्तियों  एवं  पर्वतीय  क्षेत्रों
 की

 अवस्था  दयनीय

 हैं  ।  एक  एक्सरे  के  लिये  अस्पताल  16  रुपये  गरीब  लोगों  से  ले  लेते  हूँ  ।.

 1349



 Demands  for  Grants—  1971-72  july  21,  1971

 स्वास्थ्य  सेवा  में  विभिन्‍न  प्रधिकरण  काय  कर  रह  उनमें  एकरूपता  रहनी  चाहिए  |

 परिवार  नियोजन  पर  पुरुषों  को  अधिक  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 निर्माण  att  श्रीवास  तथा  स्वास्थ्य  पौर  परिवार  नियोजन  मन्त्री  उतारकर

 इस  मन्त्रालय  का  सम्बन्ध  दो  विभागों  से  है  परन्तु  यह  विषय  संसद  सदस्यों  एवं  आम

 जनता  के  लिये  महत्वपूर्ण  हैं  ।  इस  मन्त्रालय  की  विधिक  रिपोर्ट  में  किये  गये  कार्यों  कीं  विस्तार  से  1

 चर्चा  की  गई  है  ।

 स्वास्थ्य  राज्यों  का  विषय  है  ।  अतएव  अघिकांश  आलोचना  जो  जहां  पर  को  गई  है

 उसका  मुख्य  उत्तरदायित्व  केन्द्रीय  सरकार  पर  नहीं  राज्य  सरकार  की  योजना  में  अपनी

 प्राथमिकतायें  होती  हैं  ।  पहले  पृथक-पृथक  योजनायें  होती  थीं  परन्तु  wa  राज्यों  को  एक  मुश्त

 अनुदान
 दे

 दिये  जाते  हैं  जिन्हें  उपयोग  करने  की  उन्हें  स्वतन्त्रता  रहती  है  ।  कुछ्  राष्ट्रीय  महत्व

 की  योजनाश्रों के  लिए  हम  पृथक  घन  देते  हैं  ।

 दूसरा  जो  केन्द्र  द्वारा  स्वीकार  किया  गया  यह  है  कि  केन्द्र  द्वारा  समिति

 नायें  अलग  से  चालु  की  जाती  है  ।  उनका  पुरा  व्यय  शौर  उत्तरदायित्व  हम  संभालते  हैं  ।

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  ने  काफी  प्रगति  at  यह  एक  जटिल  समस्या है
 ।  इससे

 होने  वाले  लाभ  भायु  के  लम्बा  होने  से  शक्य  रह  गये  हैं
 ।

 मैं  यह  नहीं  मानता  कि  परिवार  नियोजन  को  खाद्य  तथा  पानी  से  भी  ata  महत्व

 मिलना  चाहिए  ।  परन्तु  यह  बात  सच  है  कि  यदि  हम  अपनी  जन्म  दर  नहीं  धटाते  तो  हमारे  सभी

 विकास  कार्य  व्यर्थ  हो  जायेंगे  ate  हमारे  देश  का  भविष्य  श्रंघकारमय  हो  जायेगा  ।  हरियाणा  के

 भूतपूर्व  मुख्य  मन्त्री  का  यह  कथन  कि  वे  निरोध  को  बच्चों  की  मिठाई  समझते  विचित्र

 बात है  ।

 पहला  चरर  अर्थात  परिवार  नियोजन  की  आवश्यकता  के  सम्बन्ध  में  जागरूकता  दूरस्थ

 ग्रामों  तक  पहुँच  चुकी  है  ।  एक  विदेशी  ने  अपने  एक  भारतीय  मित्र  को  बताया  कि  उसने  सारे

 भारत  का  भ्रमण  किया  है  कौर  सारे  भारत  में  उसने  दो  बातों  का  व्यापक  प्रसार  देखा  है  ।  उनमें

 से  एक  है  लाटरी  तथा  दूसरी  परिवार  नियोजन  ।

 परन्तु  इसके  विपरीत  कुछ  व्यक्ति  साम्प्रदायिक  हृ ष्टि कोश  को  लेकर  परिवार  नियोजन  के

 विरुद्ध  प्रचार  करके  अधिक  से  श्रमिक  बच्चे  पैदा  करने  की  बातें  फैलाते  हैं  ।  are  की  श्रमिक

 परिस्थितियों  में  इससे  लाभ  की  अपेक्षा  कठिनाइयाँ  ही  सामने  जायेंगी  ।  अतः  परिवार  नियोजन

 का  विरोध  करने  वाला  कोई  भी  समुदाय  देश  में  आधिक  प्रगति  में  पिछड़ा  ही  रहेगा  ।  परिवार

 नियोजन  की  भावना  धर्म  के  विरुद्ध  नही ंहै  ।  पाकिस्तान  में  मुल्लओं  ने  फतवा  जारी  किया है

 कि  परिवार  नियोजन  की  बात  धर्म  के  विरुद्ध  नहीं  है  ।  इसी  प्रकार  एक  अन्य  मुस्लिम
 देश  में

 परिवार  नियोजन  का  व्यापक  प्रसार है  ।  यहीं  बातें  हम  अपने  देश  में  लोगों  को  समझाने  का

 प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  मुक्के  विश्वास  है  कि  समय  के  साथ  इस  प्रकार  का  देश  के  सभी  समुदायों
 पर

 व्यापक  प्रभाव  पड़ेगा  |

 परिवार  नियोजन  के  कई  नए  उपाय  भी  जानकारी  में  aes  ।  इनमें  से  एक  तरीका
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 की

 गोली  का  दूसरा  सेन्ट  स्क्वेयर  का  तथा  तीसरा  कापर  टी  का  है
 दही

 का  ये हे  |  थे  तरीके  सस्ते  हैं सस्ते  हैं  तथा

 पहले  के  तरीकों  से  धिक  प्रभावी  है  एवं उनके  दोषों  से  भी  मुत  हैं  ।  एक  wer  बात  ag  भी  है

 कि  इनमें  से  एक  तरीके  को  छोड़कर  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  सभी  वस्तुओं  का  निर्माण  भारत

 में हो  सकेगा  ।  इससे  विदेशों  पर  हमारी  निर्भरता  भी  काफी  मात्रा  तक  समाप्त  हो  जायेगी  ।  इस

 सम्बन्ध  में  श्रायुर्वे दिक
 श्रौषघियों  के  भी  प्रयोग  किये  जा  रहे  हैं  ।

 देश  में  पाँच-छः  चलते-फिरते  अस्पताल  भी  चालू  किये  गये  7
 बहुत  अधिक  सफल

 रहे  हैं  ।  कुछ  समय  gs  एर्नाकुलम  में  एक
 शिविर  लगाया  गया  था  जिसमें  एक  महीने  में

 000  नसबन्दी  आपरेशन  हुए  ।  वर्तमान  शिविर  के  लिये  जुलाई  मास  में
 «

 0,000  आपरेशन

 करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  परन्तु  उस  मास  की  13  तारीख  तक  ही  वह  लक्ष्य  प्राप्त  हो

 गया  कहने  का  तात्पर्य  यह  है  कि  देश  में  परिवार  नियोजन  के  भविष्य  के  प्रति  हम  ora  रख

 सकते  हैं  ।

 जहां  तक  ग्रामीण  जल  प्रदाय  का  सम्बन्ध  है  देश  में  इस  समस्या  के  समुचित  हल  के  लिए

 हमें  कम  से  कम  1000  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  है  ।  हम  अपनी  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  इस

 ara  के  लिए  धनराशि  का  नियतन  बढ़ाते  ग्रा  रहे  सन  1951  से  1969  तक  की  अवधि  में

 ग्रामीण  जल  प्रदाय  के  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  पर  19  करोड़  रुपये  व्यय  किये  गये  ।  चौथी  योजना

 में  ग्रामीण  जल  प्रदाय  योजना  के  लिए  125  करोड़  रुपए  की  राशि  नियत  है  हमें  प्राधा  है  कि

 चौथी  योजना  के  पन्त  तक  46,000  ग्रामों  में  जल  प्रदाय  की  व्यवस्था  की  जा  सकेगी  ।

 राजस्थान  में  स्थिति  विशेष  रूप  से  खराब  है  ।  1970-71  ag  में  राजस्थान  ने  ग्रामीण

 जल  प्रदाय  पर  दो  करोड़  रुपये  व्यय  किये  |  wer  राज्यों  की  तुलना  में  यह  व्यय  पर्याप्त  है  ।  इस

 बारे  में  कुछ  भ्रमण  राज्यों  के  gies  इस  प्रकार  हैं  :  श्रान्त  प्रदेश  1.61  करोड़  बिहार

 62  लाख  गुजरात  1.61  करोड़  मध्य  प्रदेश  1.61  करोड़  उत्तर  प्रदेश  ।.5:

 करोड़  रुपये  तथा  उड़ीसा  46  लाख  रुपये  ।  इस  समस्या  पर  योजना  आयोग  तथा  faa  मन्त्रालय

 के  साथ  हाल  ही  में  विचार  हनना  था  कौर  यह  तय  gar  है  कि  यदि  कोई  विशेष  राज्य  सरकार

 अधिक  धन  का  इस्तेमाल  करने  की  स्थिति  में  हैं
 तो  धन  की  कमी  के  कारण  उसको  किसी  योजना

 को  अवरुद्ध  नहीं  होने  दिया  जायेगा  ।  यदि  कोई  राज्य  सरकार  नल-जल  तथा  नलकूप  जल  की

 अतिरिक्त  सप्लाई  के  लिए  अभियान  व  जोरदार  काय  क्रम  बनाती  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  उस  राज्य

 सरकार  की  सहायता  करेगी  |

 हमारे  देश  में  यह  परम्परा  रही  है  कि  लोक  सेवा  की  भावना  ata  परिवार  एवं  व्यक्ति

 कुएं  खुदवाते  रहे  हैं  ।  मेरा  विचार  है  कि  समाज  का  सम्पन्न  वर्ग  यदि  इस  दिशा  में  समुचित  ध्यान

 तो  इसकी  शभ्रावइ्यकता  को  समय  कर  वह  aT  गांव  में  कम  से  कम  एक  अथवा  राज्य  व  जिले

 में  कुछ  निश्चित  संख्या  में  कुएं  एव  नलकूप  खुदवाने  में  सहायक  हो  सकता  है  ।

 बड़ी-गड़ी  बीमारियों  की  भी  बात  की  गई  है  ।  इसके  बारे  में  मैं  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि

 देश  में  भारी  संख्या  में  लोगों  को  पीड़ित  करने  वाले  मुख्य  रोगों  भ्रर्थात  हैजा  इरादी  पर

 नियंत्रण  कर  लिया  गया  है  ।  अन्य  रोगों  के  सम्बन्ध  में  निश्चय  ही  कुछ  कमी  रह  गई  परंतु

 हमारा  विभाग  इस  ओर  पर्याप्त  रूप  सैनिक  हमारे  देश  में  चेचक  पर  नियंत्रण  करने  के
 au
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 a  पर्याप्त  प्रगति  हुई  है  ।  देश  में  पिछले  at  की  चेचक  की  घटनायें  भारत  के  इतिहास  में

 अभी  तक  सबसे  कम  हैं  ।  मलेरिया  की  घटनाक्रमों  की  संख्या  जहां  देश  में  पहने  साढ़े  करोड़  तक

 होती  थी  वहां  इस  रोग  की  घटनाश्रों  की  संख्या  पिछले  वर्ष  5  लाख  थी  ।  कुछ  क्षेत्रों  में  श्रव्य

 ही  इस  रोग  ने  संक्रामक  रूप  धारणा  किया  है  परन्तु  स्थिति  पर  पर्याप्त  नजर  रखी  जा  रही  है

 तथा  आवश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  क्सर  शादी  के  बारे  में  भी  उपचारी  काय

 वाही  की  जा  रही  है  ।  देश  में  तथा  विदेशों  में  ज्यों-ज्यों  इस  दिदा  में  अ्रनुसंधान  होंगे  हम  उनके

 परिणामों  के  stare  पर  समुचित  कार्यवाही  करेंगे  ।  हम  इन  बिमारियों  को  रोकने  के  लिए  न

 केवल  सके  ही  हैं  अपितु  पर्याप्त  सचेष्ट  भी  हैं  ।

 देश  में  आयुर्वेद  के  लिए  केन्द्रीय  परिषद  का  गठन  किया  जा  रहा  है  ।  पहली  परिषद

 ताम  निर्देशित  की  जायेगी  तथा  शीघ्र  ही  भारतीय  योग  शादी  के  लिए  केन्द्रीय  परिषद

 के  गठन  की  घोषणा  की  जायेगी  ।

 देश  में  अस्पतालों  की  संख्या  में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  इस  समय  इनकी  संख्या  95  है  ।

 हाल  ही  में  यह  भी  निर्णय  किया  गया  है  कि  देश  के  5  चलते  फिरते  अस्पतालों  की  संख्या  को

 95  तक  बढ़ाया  जाए  |  इस  प्रकार  प्रत्येक  अस्पताल  के  साथ  एक  चलता-फिरता  अस्पताल  सम्बद्ध

 होगा  |

 जहां  तक  बंगला  देश  के  शरणार्थियों  का  प्रश्न  यह  बात  स्पष्ट  है  कि  यह  स्थिति  हमारे

 ऊपर  थौपी  गई  प्रारंभिक  संकेतों  के  स्थिति  की  गम्भीरता  से  अनुमान  नहीं  लग  सकते

 थे  ।  फिर  भी  हमने  अ्रग्चिम  तैयारी  की  ।  इस  सब  का  ही  यह  परिणाम  था  कि  हैजे  जेसी  किसी

 बिमारी  पर  नियन्त्रण  किया  जा  सका  ।  यह  आशका  सत्य  थी  कि  यह  रोग  शरणार्थी  शिविरों  से

 स्थानीय  जनसंख्या  में  फेल  जायेगा  परन्तु  ऐसा  नहीं  होने  दिया  गया  ।  इस  रोग  के  आक्रमण  में

 मृत्यु  की  सामान्य  प्रतिशतता  20  होती  परन्तु  शरणार्थी  शिविरों  में  यह  प्रतिशतता  14  थी  ।

 थोड़े  ही  समय  में  50  लाख  लोगों  को  हैजे  के टीके  लगाये  गये  ।  यह  टीके  न  केवल  दार रा र्थी

 दीवारों  में  लगाये  गये  भ्रमित  रास-पास  के  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को  भी  जिससे  कि

 इस  रोग  के  फैलने  की  श्रीलंका  न  रहे  |  कुछ  क्षेत्रों  में  इस  रोग  के  फिर  से  फलने  की  खबरें  हैं  परन्तु

 निश्चित  रूप  से  यह  नहीं  कहा  सकता  कि  ag  घटनायें  पुराने  लोगों  में  हैं  या  नए  खाने  वाले

 लोगों  में  हैं  ।  यदि  यह  नए  आने  वाले  लोगों  में  है  तो  यह  चिन्ता  की  बात  परन्तु  हम

 पहले  से  भी  अधिक  सतक  रहेंगे  ।  हम  समस्या  की  गम्भीरता  के  प्रति  जागरूक  हैं  ।  यह  केवल

 दारणाधियों  की  ही  बात  नहीं  इसके  साथ  सारे  देश  का  सम्बन्ध  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  प्रस्तावों  को  सदन  के  मतदान  के  लिए  रखता  हूँ  ।

 महोदय  द्वारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा  स्वीकृत

 (All  the  cut  motions  were  put  and  negatived)

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  स्वास्थ्य  घौर  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  की  निम्नलि  खत

 माँगें  मतदान  के  लिए  रखी  गई  तथा  स्वीकृत

 The  following  Demands  in
 respect

 of  the  Ministry  of  Health  and  famly  planning  were

 put  and  adopted.
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 मांग  संख्या  aga  राशि
 ह

 रुपये

 36  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  1,49,8  1,000

 125  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  21,87,54,000

 ors  की
 अन्य  पूजा  परिव्यय

 eel

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  को

 मांग  मतदान  के  लिए  रखी  गई  तथा  स्वीकृत  हुई  :

 The  following  demand  in  respect  of  the  ministry  of  पूदा  and  Family  planning  was

 put  and  adopted.

 लला  ee

 मांग  संख्या  विवेक  राशि

 ne  Se  nee  pe

 रुपये

 37  चिकित्सा  wit  लोक  स्वास्थ्य  18,59,07,000

 oa  on  पे  me

 नि  कौर  श्रीवास  मन्त्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  अरब  निर्माण  श्र  आ्रावास  मन्त्रालय  की  85  से  87  तथा  140

 से  142  तक  की  माँगों  पर  विचार  करते  तथा  मतदान  के  लिए  लेंगे  ।

 जो  सदस्य  कटौती  प्रस्ताव  पेशा  करना  चाहें  वे
 15

 मिनट  के  भीतर  उनकी  सूची  पटल  पर

 रख  दें  तथा  उन  प्रस्तावों  को  पेश  किया  माना  जायेगा  ।

 निर्माण  श्र  श्रीवास  मन्त्रालय  की  वर्ष  1971-72  की  अनुदानों  की  निम्नलिखित

 मांगें  प्रस्तुत  को  गई  :

 कि ७  etree  a EES OE  SE  a,  र बबनफजन  ्

 मांग  संख्या  शिक्षक  राशि

 =  or कन  a  wore

 रुपये

 85  निर्माण  कौर  श्रीवास  मन्त्रालय  2,61,15,000

 86  लोकनिर्माण  कार्य  30,39,37,000

 87  लेखन  सामग्री  और  छपाई  10,90,88,000

 140  लोक  निर्माण  कार्य  पर  पू
 जी  7,03,33,000

 परिव्यय

 141  पु  जी  परिव्यय  4,46,66,000

 142  निर्माण  और  श्रीवास  मन्त्रालय  2,01,5  1,000

 का  अन्य  पूजी  परिव्यय

 Ret  eee
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 डा०  सर दोश  राय  :  मन्त्रालय  के  प्रतिवेदन  से  प्रतीत  होता  है  कि  औद्योगिक

 श्रमिकों  के  लिए  एकीकृत  राजसहाय्यित  आवास  योजना  के  भ्रन्तगंत  2,24,000  मकानों  के  लिए

 अनुमति  दी  गई  थी  परन्तु  केवल  1.72,000  मकानों  का  निर्माण  हुआ  है  ।  निम्न  राय  समूह

 आवासन  योजना के  अंतगर्त  1,72,100  मकानों  के  लिए  मंजूरी  दी  गई  थी  परन्तु  केवल

 1,3  3,700  मकानों  का  ही  निर्माण  gar  है  |

 श्री  के०  एन०  तिवारी  पीठासीन  हुए

 911  K.  Tiwary  in  the  chair

 बागान  श्रमिकों  के  लिए  राजसहाय्यित  योजना  के  श्रन्तगंत  केवल  1767  मकानों  का

 निर्माण  हुआ  है  ।  सरकार  एक  जोर  तो  गरीबी  की  बात  करती  है  परन्तु  वास्तव  में

 भूमिहीन  कृषि  मजदूरों  के  आवास  के  लिए  केवल  1913  गृह  स्थान  मंज़ुर  किये  गये  ale  समूचे

 देवा  में  8  लाख  रुपये  की  लागत  से  केवल  1583  मकान  बने  ।  इससे  स्पष्ट  है  कि  समाज  के  निर्जन

 वर्ग  की  भ्रांत  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  |

 प्रतिवेदन  में  किसी  योजना  का  उल्लेख  नहीं  केवल  यही  उल्लेख  किया  गया  है  कि

 बिहार  में  भूमिहीन  मजदूरों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  10  एकड़  भूमि  अजित  की  गई

 भविष्य  के  लिए  किसी  eq  प्रयोजन  का  उल्लेख  नहीं  है  ।

 दिल्ल  में  बड़े-बड़े  भ्रधघिकारियों  को  सस्ती  दरों  पर  जमीन  दी  जाती  है  और

 सड़कों  शादी  की  पुरी  सुविधायें  उन्हें  दी  जाती  परन्तु  सरकारी  कर्मचारियों  के  निधन  वर्ग  को

 दूर-दूर  के  स्थानों  पर  दी  जाती  गरीबी  हटाया  के  स्थान  पर  उन  निर्धन  लोगों  को

 दिल्‍ली  के  केन्द्र  से  दूर  हटाया  रहा  है  ।  इसके  साथ  ही  यह  बड़े-बड़े  अधिकारी  अ्रपने  मकानों

 में  स्वय  न  रह  कर उन्हें  किराये  पर  उठाये  रखते  हैं  और  स्वयं  सरकारी  मकानों  में  रहते  हैं  जहां

 उन्हें  कम  किराया  देना  पड़ता  है  ।  क्या  समाजवाद  कौर  गरीबी  हटाओ  का  यही  ग्रंथ  है  ?

 सरकारी  कर्मचारियों  को  मकान  बनाने  के  लिए  ऋण  लेने  के  लिए  gare  मन्त्रालय  के

 पास  जाना  पड़ता  है  ।  अच्छा  होता  यदि  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  को  धन  नियत  किया

 जाए  |

 सरकार  का  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  15  मुद्रणालयों  पर  नियन्त्रण  है  परंतु  फिर  भी

 सरकारी  कागजों  को  गैर-सरकारी  प्रेसों  में  छपवाने  पर  लगभग  20  लाख  रुपये  खर्च  किये  जाते

 हैं  ।  दूसरी  ओर  इन  सरकारी  मुद्रणालयों  की  पुरी  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  किया  जा  रही

 पांच-छ  वर्ष  पूर्व  केरल  में  कोटि  स्थान  पर  एक  मुख्यालय  स्थापित  किया  गया  था  ।  पहले

 कहा  गया  था  कि  लगभग  600  व्यक्तियों  को  वहां  पर  रोजगार  मिलेगा  परन्तु  अब  केवल  168

 व्यक्तियों  को  ही  काम  दिया  गया  है  ।  यहाँ  की  युनियन  की  मांग  है  कि  यहां  पर  दो  पार्टियां

 होनी  चाहियें  |  इस  बारे  में  श्रीनिवासन  भी  गया  था  परंतु  फिर  भी  कोई  कार्यवाही  नहीं  की

 गई  है  ।  इस  प्रेंस  में  कार्य  न  होने  का  कारण  कागज  की  कमी  है  ।

 नगरीय  विकास  कार्य  से  भी  इस  मंत्रालय  का  संबंध  कलकत्ता  और  बम्बई  जेसे  बड़े

 )  Frccf  +
 शहरों  में  लोगों  के  स्वास्थ्य  की  स्थिति  चिंताजनक  है  |  क

 छोड़  कर  देगा  के  लगभग  सभी
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 का

 बाहरी  भागों  पर  बहुत  कम  ध्यान  दिया  जाता  दिल्‍ली  के  बाहरी  क्षेत्रों  की  ददा  भी  बड़ी

 शोचनीय है  ।  पीने  के  लिए  पानी  बिजली  नही ं।

 कलकत्ता  में  सुधार  कार्य  पर  ध्यान  देने  के  लिए  कलकत्ता  महानगर  प्राधिकरण  की  स्थापना

 की  गई  |
 इसके  कार्य  के  लिए  कुछ  करोड़  रुपयों  का  आबंटन  किया  जा  चुका  है  ।  परंतु  हमारा

 विचार  है  कि  इस  संस्था  ने  कोई  अच्छा  कार्य  नहीं  किया  है  ।

 प्रतिवेदन  में  उल्लेख  है  कि  कार्य-भारतीय  कर्मचारियों  के  रूप  में  17,270  व्यक्ति  कार्य

 कर  रहे  हैं
 ।

 कुछ  वर्ष  पूर्व एक  तदर्थ  समिति  बनाई गई
 थी  जिसने  सिफारि  की  थी  कि  इन

 कार्य-भारित  कर्मचारियों  में  से  12,513  कमंचारियों  को  सेवा  में  खपा  लिया  जाये  परन्तु

 तब  केवल  10,60  !  कर्मचारियों  को  खपाया  गया  है  ।  कार्य-प्रभारित  क्मेचारी  पद्धति  को  समाप्त

 कर  दिया  जाना  चाहिए  शर  सभी  तमंचा  रियों  को  अपने  विभाग  में  स्थायी  कर्मचारियों  के  रूप  में

 खपा  जाना  चाहिये  ।  तथा  गरीबी  हटाया  की  बातों  के  साथ  भी  यह  मेल

 नहीं  खाती

 मॉंग  कटौती  प्रस्तावक  कटौती  का  आधार

 ही

 कटौती

 संख्या  प्रस्ताव  का  की

 नाम  राशि
 ए

 1  a  5
 me  TE

 रुपये

 86  ay  रामावतार  शास्त्री  :  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  ठेकेदारों  राशि  घटा

 कर को  वार्षिक  मरम्मत  तथा  श्रतुरक्षण  का

 काम  देने  से  सम्बन्धित  नीति  ।  रुपया  कर

 दी  जाय

 न
 केन्द्र  लोक  निर्माण  विभाग  में  प्रशासनिक

 तथा  गैर-तकनीकी  पदों  के  लिए  इंजीनियरों

 को  नियुक्त  करने  से  संबन्धित  नीति  ।  ड

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के

 जन  के  कर्मचारियों  को  विधिक  वेतन-वृद्धि
 देने  की  ग्रावइ्यकता  |  100  रुपये

 पी
 मई  भर  1971  अन्य  डिवीजनों  में

 स्थानान्तरित  करिए  गए  मजदूरों  के  संचित

 निधि  लेखे  सेंट्रल  स्टोर्स  डिवीजन  2

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  संबधित

 डिवीजनों  को  भेजे  जाने  की  भ्रावश्यकता  |
 1.1
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 प  ' यायाम
 5

 पये

 86  थ्रो  राभावतार  शास्त्री  :  केन्द्रीय  लोक  निर्मा  विभाग  के  बागवानी

 के  पश्चिम  डिवीजन  निदेशालय  में  पात्र

 मालियों  को  स्थायी  करने  की  आवश्यकता  ।  100

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  बी

 जन  में  बेलदारों  की  गैर-कानूनी  ढंग  से
 भ

 चौकीदारों  के  रूप  में  नियुक्ति  करना  |

 10
 म

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  नबी

 जन  के  जिन  बेलदारों  को  चौकीदारों  के  रूप

 में  नियुक्त  किया  गया  है  उन्हें  समयोपरि
 0.0

 मजदूरी  देने  की  आवश्यकता  |

 0.0
 1}  प्रधान  मंत्री  के  निवास  स्थान  पर  प्लंबर

 का  काम  करने  के  लिए  केंद्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  डिवीजन  द्वारा

 प्लंबर  अथवा  प्लंबर  नियुक्त  करने  की
 गी

 श्रावस्यकता  |

 ी
 12  केन्द्रीय  लोक  विभाग  के  इलेक्ट्रीकल

 डिवीजन  do  6  के  दैनिक  मजदूरी  पाने

 वाले  कर्मचारियों  को  वर्दी  देने  की

 भप्रावद्यकता  |  शजर

 13  1.0  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के

 डिवीजन  के  सब-डिवीजन  नम्बर  4  के  सेंटरों

 ae  प्लंबरों  को  धुलाई  भत्ता  देने  की

 श्रावइ्यकता |

 14  निर्माण  काय  के  साथ-साथ  जिन  मजदूरों  को

 स्थानान्तरित  किया  गया  उनके  संचित

 निधि  लेखे  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के

 नबी  डिवीजन  द्वारा  ‘wa’  डिवीजन  को

 भेजने की  आवश्यकता  ।
 पी

 15  ”  केंद्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  नबी

 जन  के  बेलदारों  को  विधिक  वेतन-वृद्धि  देने
 बत

 की  आवश्यकता  |
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 *6  16  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  दिल्‍ली  के

 इलेक्ट्रिकल  डिवीजन  नं०  5  के  सहायक

 फिटरों  के  वेतन  समुचित  रूप  से  निर्धारित

 करने  की  |  100

 17  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  के  सके

 जन  के  देवनगर  पूछताछ  कार्यालय  के

 प्लंबरों  को  छुट्टी  के  वेतन  की  बकाया  राशि
 (1

 देने  की  ्रावइयकता  |

 ”
 18

 केंद्रीय  ate  निर्माण  विभाग  के  गोहाटी

 इलेक्ट्रिकल  डिवीजन  नं०  1  कौर  2

 सब-डिवीजन  को  छोड़  में  काम  करने

 वाले  दैनिक  मजदूरी  पाने  वाले  कर्मचारियों

 की  संयुक्त  वरीयता  सूची  तयार  करने  की
 पी

 आवश्यकता  |

 ”
 19  केंद्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  दिल्‍ली

 सेंट्रल  सकीला  नं०  के
 दैनिक  मजदूरी

 पाने

 वाले  कर्मचारियों  की  पुनरीक्षित  वरीयता

 सूची  तयार  करने  को  आवश्यकता  |  2

 ”
 20  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  बागवानी

 निदेशालय  के  दैनिक  मजदूरी  पाने  वाले

 को  पुनरीक्षित  वरीयता  get

 तैयार  करने  की  प्रा वश्य कता  |

 पी 21  केन्द्रीय  लोके  निर्माण  दिल्‍ली  के  एयर

 कंडीशनिंग  डिवीजनों  के  Fo  एण्ड  एम०

 अधीक्षकों
 जो  6  वर्ष  से  अधिक  अवधि

 से  एक  ही  स्थान  पर  कार्य  कर  रहे
 पै

 प
 स्थानान्तरित  करने  की  झ्रावश्यकता  ।

 22  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  हनीफ

 डिवीजन  में  काम  करने  वाले  फ़रोशों  को

 स्थायी  करने  की  अनावश्यकता  |  n

 23  कौ
 दिल्‍ली  प्रशासन  में  केंद्रीय  लोक  निर्माण

 प्रभाग  संख्या  4  के  सीवर  मैचों  के

 ‘gay  को  स्थाई  बनाने  की  आवश्यकता  ।
 वी
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 86  24  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पटना

 केंद्रीय  विद्युत  प्रभाग  को  कलकत्ता  केंद्रीय

 विद्युत  सकिल  श्रथवा 2  के  क्षेत्राधिकार

 में  लाने  की  आवश्यकता  |  100

 ै
 25

 केंद्रीय  लोक  निर्माण विभाग
 के  कोयम्बतूर

 केन्द्रीय  विद्युत  प्रभाग  के  सहायक

 की यकताओं  के  सावधि  स्थानांतरण

 झावर्यकता |  ग

 26  केंद्रीय  लोक  निमो  विभाग  के  मीटर

 रीडरों  के  वेतनमानों  के  .  संशोधन  की

 पर्व शव दय कता  |

 27  11.0  केंद्रीय लोक  निर्माण  विभाग  के  फायरमंनों

 के  वेतनमानों  के  पुनरीक्षण  की  आवश्यकता  |  ”

 28  केंद्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  नेफा  वकीलों परप

 के  दैनिक  मजदूरी  पानें  वाले  कमंचारियों  के

 लिए  स्थायी  पदों  के  निर्माण  की

 आवश्यकता  ॥

 29  iw  केंद्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  नेफा  वकीलों

 के  दैनिक  मजूरी  पाने  वाले  कर्मचारियों  के

 काम  के  घंटे  नियत  करने  की  श्रावस्यकता  |  a

 30  सभीਂ  हवाई  रेडोन  पर  केंद्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  कर्मचारियों  के  काम  के  लिए  क्वार्टरों

 के  निर्मा  करने  को  झ्ावइ्यकता |  मैप

 ”
 31  दिल्‍ली  saad  में  केंद्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  प्रभाग  सख्या  एक  के

 सहायक  रंग-रोगनकारों  और  रोगन कारों  को

 नदियां  देने  की  आवश्यकता  |  ड्

 32  ”  दिल्‍ली  प्रशासन  में  केंद्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  से  प्रभाग  संख्या  एक  के  उन

 दारों  जिन्होंने  एक  वह  का  सेवा  कार्यकाल

 पुरा  कर  लिया  है  केंद्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य

 योजना  के  काड  देने  की  प्रा वश्य कता  |  पै
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 86  33  श्री  रामावतार  शास्त्री  दिल्‍ली  प्रशासन  में  केंद्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  प्रभाग  संख्या  |  के  पात्र  सहायक

 रंग-रोगनकारों  को  स्थायी  करने  की

 श्रावइ्यकता  |  100

 34  की  केंद्रीय  लोक  विभाग  के  दिल्‍ली

 प्रशासन  प्रभाग  सख्या  1  के  चौकीदारों  को

 ग्रीष्मकालीन  वर्दियाँ  देने  की  श्रावइ्यकता  |  रै

 35  शी  केंद्रीय  लोक  निर्माण विभाग  के

 प्रशासन  प्रभाग  संख्या  1  के  पात्र  बेलदारों

 six  भारतीयों  को  स्थाई  करने  की

 झावर यकता  |  0.0

 36  ”  केंद्रीय  लोक  निर्माण  विभाग के  गौहाटी

 विद्युत  प्रभाग  2  में  are  करने  वाले  सभी

 कर्मचारियों  को  1970  को  समाप्त

 होनें  वाले  ag  के  लिए  भविष्य  निधि  के

 लेखे  बतान  की  अ्रावश्यकता  |

 37  पी  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  गोहाटी

 विद्युत  प्रभाग  2  के  पात्र  कर्मचारियों  के ज

 पदों  को  स्थायी  करने  की  आवश्यकता  |  |

 38  ी  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  गौहाटी

 विद्युत  प्रभाग  2  के  पात्र  कर्मचारियों  को

 वर्दी  देने  की  झ्रावद्यकता  |  3

 39  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पटना

 केन्द्रीय  विद्युत  प्रभाग में  रिक्त पदों  के  लिए

 कर्मचारियों  को  पदोन्नति  करने  की

 झावईयकता  |  1.0

 40  (1  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पटना

 केन्द्रीय  विद्युत  प्रभाग  के  कमेंचारियों को

 1970  को  समाप्त  होने  घाले  ag

 के  सम्बन्ध  में  भविष्य  निधि  के  लेखे  बताने

 की  श्रावइ्यकता  |  बै
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 86  41  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  पटना  केन्द्रीय  faa  प्रभाग  में  स्थानांतरित

 होकर  आने  वाले  कर्मचारियों  को  यात्रा-भत्ता

 देने  की  झावद्यकता  |  100

 42  1.0  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पटना

 केन्द्रीय विद्युत  प्रभाग  के
 अंतगर्त  बिनपुर के

 कर्मचारियों  को  उनके  बच्चों  की  शिक्षा के

 लिए  भत्ता  देने  की  झ्रावव्यकता |

 43  प्  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पटना

 केन्द्रीय  विद्युत  प्रभाग  के  दैनिक  aye  पाने

 वाले  कर्मचारियों  की  वरीयता  सूची  तेयार

 करने  की  आवश्यकता |  जत

 44  द्र  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पटना

 केन्द्रीय  विद्युत  प्रभाग  के  ग्रन्तगंत  नेपाल  में

 नियुक्त  बिजली  के  मिस्त्रियों  के  बारी-बारी

 से  स्थानान्तरण  की  भावुकता  |  ”

 45  म  केन्द्रीय लोक  निर्माण  विभाग
 के  ए०  पृथक

 एम०  ws  dio  को

 बन्द  करने  की  प्रापयिता  |  पी

 46  ी  कलकत्ता  डाक  तार  प्रभाग  के  उन

 चोरियों  को  जिन्होंने  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  में  वापिस  खाने  के  लिये  कहा

 वापस  की  आवश्यकता  |  ”

 47  ग्  फरीदाबाद  की  वातानुकूलन  निर्माण  शाला

 प्रभाग  2  को  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 के  फरीदाबाद  केन्द्रीय  विद्युत  प्रभाग  के  क्षेत्रा

 शिकार  में  लाने  की  झ्रावइ्यकता  |  श

 48  ह  वातानुकूलन  प्रभाग  2  के  अ्न्तगंत  इज्जत

 नगर  के  वातानुकूलन  कर्मचारियों  का

 स्थानान्तरण  करके  उन्हें  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  कानपुर  केन्द्रीय  विद्युत  प्रभाग  के

 क्षेत्राधिकार  में  लाने  की  श्रावश्यकता  ।  पी
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 86  49  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  वातानुकूलन  प्रभाग  2  के  अ्रन्तगंत  हिन्दी

 की  वातानुकूलन  निर्माण  शाला  को  केन्द्रीय

 लोक  निर्माता  विभाग  गाजियाबाद  केन्द्रीय

 विद्युत  प्रभाग  के  क्षेत्राधिकार  में  लाने  की

 अनावश्यकता  |  100

 50  1६  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कलकत्ता

 केन्द्रीय  विद्युत  सकील  2  के  दैनिक  aga

 पाने  वाले  कर्मचारियों  पुनरीक्षित

 वरीयता  सूची  तैयार  करने  की  झ्रावश्यकता  |  प

 51  4  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कलकत्ता

 केन्द्रीय  विद्युत  सकील
 ।  के  दैनिक  aye

 पाने  वाले  कर्मचारियों  की  पुनरीक्षित

 यता  सूची  तैयार  करने  की  आवश्यकता  |  प

 52  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कलकता

 केन्द्रीय  विद्युत  सकील  तीन  के  दैनिक  म  जुरी

 पाने  वाले  कर्मचारियों  की  पुनरीक्षित

 यता  सूची  तेयार  करने  की  श्रावव्यकता  |  मी

 53  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कलकत्ता

 केन्द्रीय  प्रभाग  संख्या  5  के  पात्र  निम्न  श्रेणी

 लिपिकों  को  स्थायी  करने  की  आवश्यकता  ।  ह

 54  केन्द्रीय
 लोक  निर्माण विभाग  के  नागपुर

 सर्किल  के  दैनिक  मजूरी  पाने  वाले

 कर्मचारियों  की  पुनरीक्षित  वरीयता  सूची

 तैयार  करने  की  श्रावस्यकता  |  ”

 35  ”  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग के  बम्बई

 केन्द्रीय  सकील  के  दैनिक  aye  पाने  वाले

 कर्मचारियों  की  पुनरीक्षित  वरीयता  सूची

 तैयार  करने  की  श्रावस्यकता  |  ह

 56  पै  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  बी-प्रभाग

 के  कर्मचारियों  के  मनोरंजन  के  लिए  कुक

 मार्ग  पूछताछ  कार्यालय  में  उपयुक्त  कमरे

 पी की  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  |

 IS]
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 86  57  रामावतार  शास्त्री  :  संसद्‌  निर्माण  कार्य  प्रभाग  2

 ी वकक्‍्स  डिवीजन  2),  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  कर्मचारियों  के  लिए  योजना

 भवन  gears  कार्यालय  में  उपयुक्त

 रंजन  कक्ष  की  व्यवस्था  करने  की

 श्रावइ्यक्रता  |  100

 58
 विद्युत  प्रभाग  10,  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 नई  को  क्षेत्र  की  संलग्नता

 के  ae  पुनर्गठन  करने की

 प्री आवश्यकता  |

 59  सेक्टर  13,  में  लिफ्टों  का

 अनुरक्षण  विद्युत  प्रभाग  9,  केन्द्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  को  ठेके  पर  दिया

 जाना  ।  (1

 60
 नागपुर  केन्द्रीय  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  चौथी  श्रेणी  के  उन  कमंचारियों

 जो  दे  निक  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों

 की  श्रेणी  से  नियमित  क्यारियों  की  श्रेणी

 में  आये  संशोधित  वरीयता
 सूची

 तैयार

 करने  की  श्रावइ्यकता  |

 61  व  बम्बई  केन्द्रीय  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  चौथी  श्रेणी  के  उन  कर्मचारियों

 जो  दैनिक  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों

 की  श्रेणी  से  नियमित  कर्मचारियों  की

 श्रेणी में  आये  हैं
 संशोधित  वरीयता  सूची

 तेयार  करने  की  भ्रावश्यकता |  गी

 62  ”  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के

 अभीक्षकों  के  श्रधीन  कार्य

 करने  वाले  कर्मचारियों  को  दूसरे  शनिवार

 का  अवकाश
 देने  के  बारे  में  समान  नियमों

 की  ग्रावद्यकता  |  ह जी
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 86  63.0  श्री  रामावतार  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  लोक  निमार  विभाग के

 विभिन्‍न  प्रभागों  में  काय  करने  वाले  लिफ्ट

 कर्मचारियों  को  दूसरे  शनिवार  का  श्रीपाद

 देने  के  बारे  में  समान  नियमों  की

 भप्रावद्यकता  |  100

 64  ”  नेताजी  नई  दिल्‍ली
 में  अमरीकी

 भाण्डागार  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 की  कैंटीन  की  हालत  को  सुधारने  की

 भ्रावव्यकता  |

 65  1.0  इंद्रप्रस्थ  नई  केंद्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  की  कैंटीन  की  हालत  को

 सुधारने  की  ग्रा वश्य कता  |  ह

 66  ह  कलकत्ता  केंद्रीय  मंडल  1,  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  चौथी  श्रेणी  के  उन

 कर्मचारियों  की  जो  दैनिक  वेतन  पाने  वाले

 कर्मचारियों  की  श्रेणी  से  नियमित

 चारियों  की  श्रेणी  में  aa
 हैं

 संशोधित

 वरीयता  सूची  तैयार  करने  की  श्रावइयकता  |  ”

 67  कलकत्ता  केन्द्रीय  मंडल  2,  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  चौथी  श्रेणी के  उन

 कर्मचारियों  जो  दैनिक  वेतन  पाने  वाले

 कर्मचारियों  की  श्रेणी  से  नियमित

 चारियों  की  श्रेणी  में  me  वरीयता

 सूची  तैयार  करने  की  आवश्यकता  |  बक

 68  n  कलकत्ता  केन्द्रीय  मंडल  3,  कैदी  लोक

 निर्माण  विभाग  के  चौथी  श्रेणी  के  उन

 कर्मचारियों  जो  दैनिक  वेतन  पाने  वाले

 कमेंचारियों  की  श्रेणी  से  नियमित

 चारियों  की  श्रेणी  में  are  वरीयता  सूची

 तयार  करने
 की  आवश्यकता  |  बैड
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 86  69  श्री  रामावतार  शास्त्र  :  मद्रास  केन्द्रीय  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  चौथी  श्रेणी  के  उन  कर्मचारियों

 जो  दैनिक  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों

 की  श्रेणी  से  नियमित  कर्मचारियों  की  श्र  णा

 में  जाये  संबोधित  वरीयता  सूची  तेयार

 करने  की  झावइयकता  |  100

 70  हैपी  मद्रास  केंद्रीय  विद्या  मण्डल  केंद्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  चौथी  al  के  उन

 कर्मचारियों  की  जो  दैनिक  वेतन  पाने  वाले

 कर्मचारियों  की  श्रेणी  से  नियमित

 चारियों  की  श्रेणी  में  आये  हैं  संबोधित

 बड वरीयता  सुची  तेयार  करने  की  आवश्यकता  |

 71  पीच  बम्बई  केंद्रीय  विद्युत्‌  मण्डल  केंद्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  चौथी  श्रेणी  के  उन

 कर्मचारियों  की  जो  दैनिक  वेतन  पाने  वाले

 कर्मचारियों  की  sat  से  नियमित

 चोरियों  की  श्रेणी  में  mag  संबोधित

 वरीयता  सुची  तैयार  करने  की  आ्रावश्यकता  |  कै

 72  दिल्‍ली  केंद्रीय  विद्युत  मंडल  4  केंद्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  चौथी  श्रेणी  के  उन

 कर्मचारियों  की  जो  दैनिक  वेतन  पाने  वाले

 कर्मचारियों  की  श्री  a  नियमित

 चारियों  की  श्रेणी  में  आये  हैं  संबोधित

 वरीयता  सुची  तेयार  करने  की  आवश्यकता  ।

 73  यी  बागवानी  निदेशालय  केंद्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  चौथी  श्रेणी  के  उन  कर्मचारियों

 की  जो  दैनिक  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों

 की  श्रेणी  से  नियमित  कामना  रियों  की  श्रेणी

 ams  संशोधित  वरीयता  सूची  तैयार

 करने  की  आवश्यकता  ।  0.0

 उ  दिल्‍ली  प्रशासन  मण्डल  1  केंद्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  उन  चौथी  श्रेणी  के  उन

 कमंचारियों  की  जो  दैनिक  वेतन  पाने  वाले

 कर्मचारियों  की  श्रेणी  से  नियमित

 चारियों  की  श्रेणी  में  भाये  हैं  संशोधित

 वरीयता  सूची
 तैयार  करने  की  श्रावव्यकता  |  ग
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 86 '  15.0  श्री  रामावतार  शास्त्री :  दिल्ली  प्रशासन  मण्डल  3  केंद्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  चौथीं  श्रेणी के  उन

 कर्मचारियों  की  जो  दैनिक  वेतन  पाने  वाले

 कर्मचारियों  की  श्रेणी  से  नियमित

 चारियों  में  आये  हैं  संबोधित  वरीयता  सूची

 तैयार  करने  की  आवश्यकता |  100

 76  »  दिल्‍ली  केंद्रीय  fara  मंडल  3,  केंद्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  चौथी  श्रेणी  के
 उन

 कर्मचारियों  जो  दैनिक  वेतन  पाने  वाले

 कर्मचारियों  की  श्रेणी  से  नियमित

 चोरियों  की  श्रेणी  में  जाये  हैं  संशोधित

 वरीयता  सूची  तयार  करने  की  झ्रावश्यकता  |  फ

 77.0  ध  कलकत्ता  केंद्रीय  विद्युत  मण्डल  1,  केंद्रीय

 लोक  विभाग  के  चौथी  श्रेणी  के

 उन  तमंचा  रियों  जो  दैनिक  वेतन  पाने

 बाले  कर्मचारियों  की  श्रेणी  में  नियमित

 कामना  की  श्र  री  में  आये  संशोधित

 श वरीयता  सूची  तेयार  करने  की  आवश्यकता  |

 78  1.0  दिल्‍ली  केंद्रीत  विद्युत्  मण्डल  2,  केंद्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  की  चोथी  श्रेणी  के

 उन  कर्मचारियों  जो  दैनिक  वेतन  पाने

 बाले  कमेंचारियों  की  श्रेणी  से  नियमित

 कर्मचारियों
 को  श्रेणी  में  आते  संशोधित

 वरीयता  सूची  तैयार  करने  की  आवश्यकता  |  ”

 719  प  कलकत्ता  केंद्रीय  fat  मण्डल  2,  केंद्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  के  चौथी  श्रेणी  के

 उन  कर्मचारियों  जो  दैनिक  वेतन  पाने

 बाले  कर्मचारियों  की  श्रेणी  से  नियमित

 करमचारियों  की  श्रेणी  में  आये  संशोधित

 वरीयता  सूची  तयार  करने  की  आवश्यकता  1.0

 80  दिल्ली  केंद्रीय  विद्युत  मण्डल  5,  केंद्रीय क

 लोक  निर्माण  विभाग  के  चौथी  श्रेणी  के

 उन  कर्मचारियों  जो  दैनिक  वेतन  पाने

 वाले  कर्मचारियों  की  श्रेणी  से  नियमित

 कर्मचारियों  की  श्रेणी  में  आये  संशोधित

 0.0 वरीयता  सूची  तैयार  करने  की  आवश्यकता  ।
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 86  $1  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  आसाम  केंद्रीय  मण्डल  केंद्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  चौथी  श्रेणी  के  उन

 तमंचा  रियों  जो  दैनिक  वेतन  पाने  वाले

 कर्मचारियों  की  aval  से  नियमित

 चोरियों  की  श्रेणी  में  जाये  संशोधित

 वरीयता  सूची  तैयार  करने  की  आवश्यकता  |  100

 82  rr  खाद्य  संग्रहण  विद्युत  केंद्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  चौथी  श्रेणी  के  उन

 कर्मचा  रियों  जो  वेतन  पाने  वाले

 कर्मचारियों  की  श्रेणी  में  नियमित

 चोरियों की  श्री  में  आये  संशोधित

 वरीयता  सूची  तेयार  करने  की  झ्रावइ्यकता  |

 83  1.0  आगरा  केंद्रीय  केंद्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  चौथी  श्रेणी  के  उन

 कमंचारियों  जो  दैनिक  वेतन  पाने  वाले

 कर्मचारियों  की  श्रेणी  से  नियमित  कर्म

 चोरियों  की  श्रेणी  में  आये  हैं  संशोधित

 वरीयता  सुची  तैयार  करने  की  झ्रावश्यकता

 84  केंद्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  नक्शानवीसों

 का  नेपाल  से  स्थानांतरण  करने  की

 जिन्हों  ने  वहां  3  साल  का

 कायें  पुरा  कर  लिया  है  ।  ग

 85  ह  केंद्रीय  लोक  निर्माता  विभाग  में

 णी  1,  के  रिक्त  पदों  को  भरने की

 आवश्यकता |  प

 86  (2  विद्युत  प्रभाग  संख्या  5,  केंद्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  कार्यालय  को  इन्द्रप्रस्थ

 भवन  से  रामकृष्ण पुरम  में  स्थापित  करने

 झावइ्यकता  |
 ब

 87  बै  प्रभाव  केंद्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के

 कार्यालय  को  इन्द्रप्रस्थ  भवन  से

 पुरम
 yy

 स्थानांतरित  करने  की  PP)
 कता
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 86  88  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  दिल्‍ली  केंद्रीय  मण्डल  1,  केंद्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  चौथी  श्रेणी  के  उन  कर्मचारियों

 की  जो  दैनिक  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों

 से  नियमित  कर्मचारियों  की  श्रेणी  में  आये

 संबोधित  वरीयता  सुची  तेयार  करने  की

 अ्ावइयकता  |  100

 89  बै  दिल्‍ली  केन्द्रीय  मण्डल  2,  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  चौथी  श्रेणी  के  उन

 तमंचा  रियों  जो  दैनिक  वेतन  पाने  वाले

 कर्मचारियों  से  नियमित  कमंचारियों  की

 श्रेणी  में  आये  संशोधित  वरीयता  सुची

 तयार  करने  की  झ्रावश्यकता  |  पै

 90  लोक  निर्माण  विभाग  के  दिल्‍ली

 केंद्रीय  विद्य/त  मण्डल  3  के  दैनिक  वेतन  पाने

 वाले  कर्मचारियों  की  संशोधित  वरीयता

 सुची  तैयार  करने  की  श्रावइ्यकता  |  जी

 91  केंद्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  दिल्‍ली

 केंद्रीय  विद्युत  मण्डल  3  के  दैनिक  वेतन  पाने

 वाले  कर्मचारियों  की  संबोधित  वरीयता

 सुची  तैयार  करने  की  आवश्यकता  |  y?

 92  11.0  कलकत्ता  केंद्रीय  विद्युत  मण्डल  2,  केंद्रीय

 लोक  निर्माण  के  दैनिक  वेतन  पाने

 वाले  कर्मचारियों  की  वरीयता  सूची  तैयार

 करने  कीं  भ्रावदयकता  |
 बै

 94  बे  दिल्‍ली  प्रशासन  विद्युत  प्रभाग  3,  केंद्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  से  सेवा-निवृत  दैनिक

 वेतन  भोगी  कर्मचारियों  की  पेंशन  स्वीकृत

 करने  में  विलम्ब  ।
 पी

 92  ral  श्रीराम  केंद्रीय  केंद्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  दैनिक  वेतन  पाने  वाले

 चारियों  की  संशोधित  वरीयता  सूची  तैयार

 करने  की  झ्रावइ्यकता  |  ”
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 86  95  थी  रामावतार  teat  :  gram  विमानन  निर्माण  केंद्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  के  गोहाटी  को  छोड़

 कर  oe  केन्द्रों  में  कर्मचारियों  को  वेतन

 का  वितरण  करने  में  विलम्ब  ।  100

 96  गीती  केंद्रीय  are  निर्माण  विभाग

 के  उन  कर्मचारियों  जो  अन्य  प्रभागों  से

 इस  प्रभाग  में  स्थानांतरित  हुए  भविष्य

 निधि  लेखे  भेजने  की  ग्रावइ्यकता  ।  ”

 ह  पी  मद्रास  केंद्रीय  मण्डल  केंद्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  दैनिक  वेतन  पाने  वाले

 चोरियों  की  संशोधित  वरीयता  सूची  तैयार

 करने  की  श्रावस्यकता  |  ”

 98  डी  मद्रास  केंद्रीय  विद्य,/त  केंद्रीय  लोक

 निर्माता  विभाग  के  ग्रन्तगंत  बिजलीघरों

 में  मेज  शौर  कुरसियों  की  व्यवस्था  करने  की

 आवश्यकता |  ”

 99  (1  मद्रास  केंद्रीय  किस्मत  केंद्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  दैनिक  वेतन  पाने  वाले

 कर्मचारियों  की  संशोधित  वरीयता  सुची

 तैयार  करने  की  आवश्यकता  |  n

 100  ”  मद्रास  केंद्रीय  विद्युत  केंद्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  में  समय  नोट  करने  के  लिए

 बिजलीघरों  में  दीवार-घड़ियों  की  व्यवस्था

 करने  की  श्रावद्यकता  |  ”

 101  %  मद्रास  केंद्रीय  केंद्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  चौकीदारों  को

 श्रमिक  संघों  के  सदस्य  बनने के  कारण

 शोषण  किया  जाना  ।  मै

 102  1.0  केंद्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  इंजीनियरों

 का  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  में

 नियुक्ति  पर  नियोजन  |  बै

 142  103  पै  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  arr  उन

 ठेकों  पर  अथवा  छोटे  ठेकों  पर  काम  दिया

 जाना  |
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 85  104  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  बागवानी  विभाग  द्वारा  सरकारी  बस्तियों  में

 विशेषकर  सरोजिनी  नई  दिल्‍ली  में

 घास  के  उद्यानों  के  अनुरक्षण में  असफलता |  100

 105  ह  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  पूछताछ

 सरोजिनी  नई  में

 काम  करने  वाले  कर्मचारियों  के  कठोर  बर्ताव

 को  रोकने  में  सफलता  |  n

 106  12.0  सरकारी  बस्तियों  विशेषकर  सरोजिनी

 नई  भें  सरकारी  क्वार्टरों  के

 अनुरक्षण  को  रोकने  की

 आवश्यकता |  0.0

 107  red  नई  दिल्‍ली  के  she  के

 सरकारी  क्वार्टरों  में  हाथ  माह  धोने  के
 कुण्ड

 की  व्यवस्था  करने  की  श्रावइ्यकता  ।

 108  क  अलॉटियों  की  शिकायतों  को  शीघ्र  निपटाने

 में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  पूछताछ

 सरोजिनी  नई  के

 कर्मचारियों  की  सफलता  |  0३

 109  (1  टेलीफोन  पर  अलॉटियों  द्वारा  की  गई

 शिकायतों  को  दर्ज  करने  में  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  पूछताछ

 सरोजिनी  नई  के  कर्मचारियों

 की  श्रसफलंता |

 110  ही  अलॉटियों  द्वारा  बार-बार  की  जा  रही  माँग

 के  बावजूद  लोधी  कालोनी  के  के

 सरकारी  sated  में  हाथ  मुह  wa  के  कुण्ड

 की  व्यवस्था करने  में  सफलता  |  3)

 111  डी  राम कृष्णा पुरम में  नवनिर्मित  क्वार्टरों  की  तरह

 लोधी  कॉलोनी  के  और  के

 सरकारी  क्वार्टरों  में  स्कूटर  गैराज ों  की

 व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  |:  बै

 86  112  बडे  सफरदजंग  नई  दिल्‍ली  के  कौर

 बीਂ  ब्लाक  में  उद्यानों का  विकास  करने  में

 0.0
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 86  113
 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  नई  दिल्‍ली  में  एम  एवेन्यू से  रामकृष्ण पुरम

 तक  मुख्य  सड़क  पर  रोहानी  की  व्यवस्था

 करने  में  सफलता  |  100

 114  ग  राजनगर  से  कमल  नई  तक

 मुख्य  सड़क  पर  रोशनी  की  व्यवस्था  करने  में

 असफलता  |  ”

 141  115  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बेचे  गये

 भूखंडों  को  पुत्र  स्वामित्व  वाले  भूखण्ड

 घोषित  करने  में  प्र सफलता  |  ”

 1  6  1.0  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बेचे  गये

 भूखंडों  का  भूमि-किराये  कम  करने  में

 असफलता |  म

 86  128  डा०  सर दीदा  राय  दैनिक  मजदूरी  पाने  वाले  कर्मचारियों  को

 नियमित  करने  में  असफलता  |  1.0

 87  129  Ww  कोरदार  मुद्रणालय  में  दूसरी  पारी

 करने  में  सफलता  |  प

 130  ”  कोनेरी  में  सरकारी  मुद्रणालय  में

 बेकार  क्षमता  का  उपयोग  करने  में

 असफलता  |  (4

 13 1  प  भारत  सरकार  मुद्रणालय  श्रमिक  कोरदार

 केरल  को  पुनर्गठित  करने  की  श्रावइ्यकता  |  ”

 132  गी  कोठारी  स्थित  भारत  सरकार  के  मुद्रणालय

 में  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  तथा

 ज्यादतियों  कै  आरोपों  की  जांच  करने  की

 आवश्यकता  ।  ?

 140  133  शप  निर्धन  मध्यमवर्गीय  परिवारों  को

 (4 ्रावास-सुरविंधायें  प्रदान  करने  में  असफलता |

 85  148  श्री  रामावतार  शास्त्री :  पटना  नंबर  के  विकास  के  लिये  वित्तीय

 सहायता  देने  की  झ्रावस्यकता  ।  ग

 155  »  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  संबंधी  योजनाओं

 श के  लिये  राज्यों  को  शत  प्रतिशत
 अनुदान  देने

 की

 169
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 भ्रनुदानों  की  1971-72
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 २5  156  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  सरकारी  कार्यालयों  पर  किराए  के
 रूप  में

 100  रुपये

 खर्च  होने  वाली  करोड़ों  रुपये  की  राशि  को

 कम  करने  के  लिए  सरकारी  भवनों  के

 निर्माण  पर  बल  देने  की  आवश्यकता  |

 157  प  किराया  नियन्त्रण  श्रचिनियम  को  ”

 युवक  AY  करने  में  अ्रसफलता  |

 158  भवन-निर्माण  सामग्री  की  चोरी  तथा  ी

 घोटाले  को  रोकने  में  अ्रस फलता  |

 159  (0  ऐसे  सरकारी  कर्मचारियों  को  जिनके  पास  ”

 अपने  मकान  हैं  सरकारी  क्वाटर  आवंटित

 करने  के  नियमों  में  परिवहन  करने  की

 आवश़्यकता  |

 160  ”  सरकारी  ठेकों  के  ठेकेदारों  को  अघिक  लाभ
 ह

 कमाने  सेਂ  रोकने  में  असफलता  |

 म  प
 161  पटना  नगर  के  विकास  के  faa  विशेष

 अनुदान  देने  की  आवश्यकता  |

 162
 पी

 पटना  नगर  में  सड़कों  ae  गलियों  की  दक्षा

 सुघारने  तथा  वहां  के  नागरिकों  को  गंदगी  से

 बचाने  के  लिए  विशेष  अनुदान  देने  की

 श्रावइ्यकता  |

 ह  ी
 163  निर्माण  ara  के  लिए  जीत  की  गई  भूमि

 के  लिये  उचित  बाजार  मृत्य  देने  की

 अ्रावश्यकता  |

 )  ग्
 164  किसी  व्यक्ति  विशेष  के  लिए  मकानों  की

 संख्या  पर  सीमा  निर्घारित  कर I  की

 आवश्यकता  |

 ह  बी
 165  झुग्गी  झोंपड़ियों  को  गिराने  की  निति  छोड़

 देने  की  श्रावइयकता  |

 ही  क
 166  झुग्गी  निवासियों  को  रहने  के  fe  प्लाट

 अर  निर्माता  सामग्री  देने  की  झ्रावश्यकता  ।

 167
 )

 झुग्गी  निवासियों  के  लिए  पेय  जल  बिजली

 तथा  अन्य  नागरिक  सु  वफ़ायें  प्रदान  करने  में

 असफलता  |
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 85  168  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  अनधिकृत  बस्तियों  को  अधिकृत  घोषित  100  रुपये

 करने  की  आवश्यकता  |

 ै  क
 169  संसद  सदस्यों  को  श्रीवास  के  लिए  भूमि

 ग्राम  करने  सम्बन्धी  निर्णय  को  रह  करने

 की  ।
 12.0

 170
 ह

 हरिजनों  को  मकान  देने  के  लिए  राज्य

 सरकारों  को  विशेष  भ्रनुदान  देने  की

 श्रावइ्यकता  |

 पै  बै
 171  हरिजनों  और  भूमिहीन  लोगों  को  श्रीवास

 के  लिए  भूमि  देने  में  ग्र सफलता
 पै

 172
 पै

 मकानों  को  अलाट  करने  के  बारे  में  एक

 सही  नीति  बनाने  तथा  उसे  कार्यान्वित  करने

 की  अझ्रावंदयकता  |

 ह  )
 173  प्रत्येक  सरकारी  कर्मचारी  को  ऑ्रावास

 सुविधायें  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  |

 ह  प
 174  बिहार  में  मकान  gare  करने  के  मामले  में

 हुई  घांघली  की  जांच  करने
 की  आवश्यकता  |

 Shri  Dalip  Singh  (Quter  Delhi)  :  Mr,  Chairman,  Sir,  I  rise  to  support  the  Demands  for

 Grants  of  the  Ministry  of  Works  and  Housing  and  would  like  to  congratulate  this

 Ministry  which  has  done  good  work  in  tackling  various  housing  problems.  It  is  hoped  that

 due  attention  will  be  paid  to  the  solution  of  the  remaining  problems.

 In  Delhi  the  land  of  about  120  villages  has  been  completely  acquired  and  this  work

 still  continuing.  Not  even  an  inch  of  land  has  been  left  with  the  villages  which  can  be

 utilized  for  housing  purposes  when  the  population  is  rapidly  increasing.  I  would  like  to

 bring  to  the  notice  of  the  Government  that  there  is  no  sewerage  in  those  villages.  In  some

 of  the  villages  there  is  no  proper  arrangement  of  water.  The  latrines  are  dry  and

 there  is  dirt  everywhere.  From  the  time  the  Jan  Sangh  has  come  to  power  in  the  Corpora-

 tion,  no  attention  towards  cleanliness  in  those  villages  is  being  paid.  The  Government
 should  give  due  attention  for  the  development  of  those  villages.

 The  other  thing  which  I  would  like  to  submit  is  about  the  deplorable  condition  of

 the  J.  J.  Colonies.  There  are  dry  latrines  in  those  colonies.  Night  soil  is  not  removed  for

 days  together.  Proper  attention  should  be  paid  to  this  matter.

 A  number  of  unauthorised  colonies  are  springing  up  in  Delhi.  Even  the  land  which
 was  proposed  to  be  used  as  green  land  in  the  Master  Plan  has  also  been  developed  into

 colonies.  The  Master  Plan  should  be  modified  keeping  in  view  all  this  or  these  areas  are

 thickly  populated  and  most  of  the  students  there  are  very  poor.

 In  J.  J.  Colonies  people  have  been  given  the  plots  of  25  square  yards  of  land  while

 originally  it  was  proposed  to  give  them  plots  meanting  80  square  yards  of  land.  At  least

 the  people  should  be  given  ownership  of  those  plots.

 162
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 Shri  Sarjoo  Pandey  (Ghazipur)  :  Mr.  Charman,  Sir,  tae  housing  problem  in  our

 country  is  very  serious  and  the  strange  thing  is  that  Government  has  not  adopted  a  firm

 Policy  to  tackle  this

 There  are  certain  government  officers  who  reside  in  Delhi  and  who  have  built  their
 own  houses  but  live  in  Government  bungalows  and  rent  out  their  own  houses  at  high  rents.

 There  should  be  proper  check  on  such  practices.

 Under  the  Chairmanship  of  Ashoka  Sen  a  committee  was  appointed  to  consider  the
 slum  clearance  problem.  That  Committee  submitted  its  report  but  the  Government  paid
 no  heed  to  the  recommendations  of  the  Committee.  What  steps  the  Government  is  going
 to  take  about  the  recommendations  of  the  Ashoka  Sen  Committee  and  how  much  money
 is  proposed  to  be  allocated  duriag  the  Fourth  Five  Year  Plan  for  slum  clearance  ?

 In  Uttar  Pradesh  about  7000  class  HI  IV  Government  employees  are  living  in

 governvent  quarters  and  Shri  Jag  Jiwan  Ram  himself  had  assured  them  that  they  would
 not  be  asked  to  vacate  the  government  quarters  but  now  the  U.  P.  Government  has  served
 notice  to  employees  to

 vacate  the  quarters  as  they  are  to  be  allotted  to  the  textile  mill

 employees.

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Works  and  Housing  (Shri  1.  K.  Gujral)  :
 In  which  city...

 If  the  U.P.  Government  gets  those  quarters Shri  Sarjoo  Pandey  :  In  Kanpur.
 vacated,  law  and  order  problem  will  arise.

 The  Government  should  ask  the  U.  P.  Government  not  to  get  those  quarters  vacated
 and  separate  quarters  for  the  textile  mill  employees  should  be  built.

 To  provide  housing  facilities  to  Harijans  is  a  big  problem  in  our  country.  In  this

 regard  neither  the  Central  Government  nor  the  State  Governments  have  taken  any  step.

 The  Government  should  acquire  land  near  Harijan  colonies  at  its  own-tevel  and  distribute
 that  land  free  of  cost  among  Harijans.

 It  is  a  matter  of  pleasure  that  the  Government  has  allocated  a  sum  of  Rs.  1}  crores
 for  Calcutta  Corporation.  We  have  no  contention  with  it.  But  the  Government  should  also

 and  Patna.  If  the  Go- pay  attention  to  the  needs  of  other  cities  like  -Banaras,  Agra,
 vernment  wants  to  tackle  the  housing  problem,  they  should  pay  more  and  more  attention
 to  it,

 Shri  Satpal  Kapur  (Patiala)  :  Mr.  Chairman,  Sir,  the  Government  is  not  paying
 serious  attention  to  the  housing  problem  which  is  very  grave.  In  big  cities  as  well  as  in
 Tural  areas,  the  housing  problem  is  acute.  Tes  Government  has  not  paid  proper  attention
 to  the  scheduled  castes  and  scheduled  Tribes  in  this  regard.  The  Government  should  for-
 mulate  a  crash  programme  for  providing  small  houses,  and  Class  Municipal
 Committees  should  be  given  loans  to  establish  colonies  for  the  government,  and  municipal
 employees  in  their  repective  cities.

 I  have  seen  in  Madhya  Pradesh,  Orissa  and  Bihar  that  there  is  much  land  which  is
 not  being  used.  Stone  is  also  available  there.  The  Government  should  give  loan  worth
 Rs.  500  to  each  family  belonging  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  to-enable  them
 to  erect  their  own  pucca  houses.

 In  this  Budget  some  measures  have  been  taken  in  an  indirect  way  towards  imposing
 a  ceiling  on  urban  property.  This  matter  is  to  be  considered  seriously.  Ceiling  on  property
 should  be  imposed.

 There  is  black  money  in  our  country.  A  small  &  housing  corporation  should  be  set
 up  and  open  sale  of  shares  should be  allowed.  and  those  shares  must  not-be
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 Those  people  who  purchase  shares  should  not  be  asked  to  disclose  the  source  of  their

 money,  This  black  money  may  be  utilized  in  this  way.

 The  staff  of  Lok  Sabha  Secretariat  is  not  getting  government  accommodation.  There

 is  Ict  of  discrimination  in  the  matter  of  allotment  of  government  quarters  in  Delhi.  Only

 those  persons  who  have  influence  can  get  accommodation  while  others  suffer.

 sa  सा मिना यन  सभापति  ge  निर्माण  और  आवास

 मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  बोलने  का  जो  अवसर  दिया  गया  उसका  मैं  ऑ्राभारी  हूं  ।

 दुसरी  और  तीसरी  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  बाहरी  क्षेत्रों  में  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  और

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  आराम  के  लिये  जो  धनराशि  आवंटित  की  गई  थी  उसमें  से  50  प्रतिदिन  भी

 उपयोग  में  नहीं  लाई  गई  है  ।  इससे  इस  समस्या  की  गम्भीरता  का  पता  चलता  है  कि  सरकार  देश

 की  मूलभूत  समस्या त्रों  का  हल  करने  में  कितना  प्रयास  कर  रही

 तमिलनाडु  सरकार  ने  हाल  ही  में  एक  गन्दी  बस्ती  सफाई  ate  की  स्थापना  की  है  कौर

 केवल  तमिलनाडु  सरकार  ने  ही  बढ़ती  हुई  नदी  बस्तियों  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिये

 यह  रचनात्मक  कार्य  किया  है  ।  वहां  के  मुख्य  मन्त्री  ने  गरीब  जनता  के  कल्याणार्थ  गंदी  बस्तियों

 में  रहने  वालों  के  पुनर्वास  के  लिये  40  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  वाली  एक  सात  वर्षीय  योजना

 बनाई  है  ।  इस  वर्ष  के  बजट  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  4.50  करोड़  रुपये  आवंटित  किये  गये  हैं  ।

 मद्रास  नगर  में  बहुत  से  मकान  बहुत-बहुत  जल्दी  बनाये  गये  हैं  र  गंदी  बस्तियों  में  रहने  वाले

 बहुत  से  लोगों  को  पहले  ही  अन्य  मकान  दिये  गये  हैं  ।  तमिलनाडु  गंदी  बस्ती  सफाई  ate  ने  इस

 महान  कार्य  में  बहुत  बड़ा  योगदान  दिया  है  ।  मंत्री  महोदय  को  इस  बोर्ड  को  वित्तीय  सहायता  देने

 के  लिये  मार्गोपाय  sea  चाहिये  जिसमें  इस  बोर्डे  को  50  प्रतिदिन  आर्थिक  सहायता  कौर  50

 प्रतिशत  ऋणी  दिया  जाये  ताकि  बोर्ड  कौ  वित्तीय  स्थिति  सूद  हो  सके  |

 चौथी  योजना  में  भी  24882  करोड़  रुपये  के  कुल  पूंजी  परिव्यय  में  से
 237.03  करोड़

 रुपये  की  लघु  राशि  इस  प्रयोजन  के  लिये  निर्धारित  की  गई  है  ।  यदि  सरकार  अपने  दिये  गये  बचनों

 से  जनता  को  संतुष्ट  करना  चाहती  है  तो  इस  राशि  को  दुगुना  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 चौथी  योजना  में  तमिलनाडु  में  एमकोर  में  सेल्यूलर  कंक्रीट  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए

 2.6  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  चू  कि  तमिलनाडु  सरकार  को  भवन  निर्माण  सामग्री

 को  भारी  कमी  के  कारण  गंदी  बस्तियों  के  सफाई  कार्य  में  काफी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़

 रहा  सरकार  को  सेल्यूलर  कंफ्रीट  संयंत्र  की  er  स्थापना  करनी  चाहिये  और  यह  भी  सुनिश्चित

 करना  चाहिए  कि  सलेम  इस्पात  सयंत्र  शीघ्र  ही  स्थापित  किया  जाये  ।

 जीवन  बीमा  निगम  कौर  राष्ट्रीयकृत  tat  को  राज्य  सरकारों  को  वित्तीय  सहायता  देनी

 चाहिये  ताकि  वे  भी  गंदी  बस्ती  सफाई  के  लिए  तमिलनाडु  बोरे  की  भांति  श्रपने  राज्यों  में  गन्दी

 बस्ती  सफाई  ats  बना  सकें  ।  इसके  अतिरिक्त  जीवन  बीमा  निगम  को  बहुमंजिले  मकान  बनाने  की

 बजाय
 हजार  डेढ़  हजार  रुपये  की  लागत  वाले  सस्ते  मकान  बनाने  चाहिये  |

 ARON one CO  न
 में  दिये  गये  भाषण  के  sas  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर

 *Summarised  translated  version  of  english  translation  of  speech  delivered  in  Tamil.
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 i  a  ne

 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  23  वर्षों  के  बाद  भी  देहाती  क्षेत्रों  में  सरकार  शुद्ध  पेय  जल  की

 व्यवस्था  नहीं  कर  पाई  है  ।  तमिलनाडु  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिये  जल  तथा  मल  निस्सारण

 बोड़  की  स्थापना  की  है  ।

 तमिलनाडु  के  मुख्य  स्त्री  ने  गंदी  बस्ती  सफाई  as  कौर  जल  बोड़े  की  स्थापना  की  हैं

 तथा  उन  भिखारियों  के  पुनर्वास  के  लिये  एक  योजना  भी  आरम्भ  की  है  जो  संक्रामक  तथा

 किसी  रोगों  से  पीड़ित  हैं  ।  केंद्रीय  सरकार  को  इसमें  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  ।

 अब  मैं  कोयम्बटूर  के  निकट  पेरिया-नायकनपलयभम  में  भारत  सरकार  के  मुद्रणालय  के

 बारे  में  उल्लेख  करता  हूं  ।  उस  मुद्रणालय  में  दूसरी  पारी  करने  की  मंजूरी  दो  वर्ष  पहले  दी  गई

 थी  जिससे  उस  क्षेत्र  के  400  लोगों  को  रोजगार  मिल  सकता  था  परन्तु  उसे  अभी  तक  चालू  नहीं

 किया  गया  है  ।  वहां  पर  प्रबन्धक  कौर  मजदूरों  के  बीच  अशोभनीय  विवाद  भी  छिड़ा  हुआ  है  ।

 इस  विवाद  को  मैत्रीपूर्ण  ढंग  से  हल  करने  के  लिये  कदम  उठाये  जाने  चाहियें  और  दूसरी  पारी

 आरम्भ  की  जानी  चाहिये  |

 Shri  Shashi  Bhushan  (South  Delhi)  :  The  Central  Government  and  the  D.  DIA
 have  done  a  lot  to  ease  the  housing  problem  in  Delhi.  Paucity  of  financial  resources  stand
 in  the  way  of  tackling  this  problem.  At  least  50,000  more  houses  are  to  be  constructed  in
 Delhi  to  solve  the  houssing  problem.  The  Central  Government  should  give  a  sum  of  Rs.  25
 crores  to  it.  Then  it  will  be  possible  to  solve  the  housing  problem  in  Delhi.  Since  financial
 assistance  is  given  to  the  D.  D.  A.  the  representation  of  the  Central  Government  and
 Parliament  should  be  there.

 The  Government  emyloyees  should  be  given  accommodation  near  the  places  of  their
 duty.  For  example,  policemen  should  be  given  housing  accommodation  near  the  police
 Stations.  Similarly  the  employees  of  Parliament  Secretariats  should  be  given  by  government
 accommodation  near  Parliament  House  as  they  have  to  work  till  late  hours.  They  have  to
 go  to  far  off  places  late  at  night  and  it  does  not  look  nice.  The  Government  should  pro-
 vide  better  accommodation  to  class  IV  employees.  Steps  should  also  be  taken  to  provide  low
 cost  houses  to  teachers.  L.  1.  C.  and  other  such  bodies  should  help  the  DDA  in  building
 more  and  more  houses.

 The  Ministers  and  high  government  officials  live  in  very  big  bungalows.  The  Govern-
 ment  should  reduce  the  size  of  big  bungalows  and  build  flats  for  them  and  utilize  ihe

 surplus  land  for  others.  There  is  huge  area  under  the  contro!  of  Delhi  Cantonment.  The
 Government  should  take  away  the  surplus  land  from  them.

 There  are  big  Clubs  in  Delhi  which  are  means  of  entertainment  for  richer  sections
 of  society.  Those  Clubs  should  be  shifted  to  places  for  away  from  the  city.  The  land,
 thus  acquired,  should  be  utilized  for  providing  good  cultural  centres.

 It  has  been  our  policy  not  to  sell  land  to  foreigo  cultural  centres  or  missions,  But
 Ford  Foundation  has  been  given  land  worth  crores  of  rupees.  This  institution  is  working
 against  the  country’s  interests.  Why  has  that  Jand  been  given  to  them  ?

 The  Government  has  done  a  right  thing  in  acquiring  Birla  House.  There  are  also
 other  buildings  nearby.  Those  building  sshould  also  be  acquired.

 Shri’  Onkar  Lal  Berwa  (Kota)  :  Sir,  my  friend,  Shri  Shashi  Bhushan  has  lashed

 out  at  the  big  business  trycoons  living  in  palatial  buildings  and  grandeur  but  he  kept  mum

 at  pompous  living  of  Ministers.

 ]  कज  क
 Regarding  J.  J.  Colonies  in  Deihi, Willis  a  Aaa  ay  point  out  that  the  Housing  Ministry  is
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 responsible  for  Jack  of  civil  amenites  and  insufficient  space-area.  Tall  promises  were  dished

 out  &  these  poor  people  but  now-no  one  has  gone  to  see  their  plight.

 The  flats  for  MPs  are  sub-standard  and  entirely  unsuitable  for  them.  In  Grovernment

 Colonies  in  Dethi,  like  Lodi  Colony,  water  supply  remains  suspended  for  days.  Promises
 have  proved  mere  election  stunts.  This  is  condemnable.

 शी  सोम चन्द्र  सोलंकी  :  मैं इस  समय  इस  मंत्रालय के  नगरीय

 गन्दी  बस्तियां  हटाने  की  आवास  भूमिहीन  श्रमिकों  कौर  पीड़ित  वर्गों
 का

 उल्लेख

 करूंगा  |

 अहमदाबाद  में  पुनर्वास  मार्केट  में  हरिजनों  कोई  दुकान  क्यों  were  नहीं  को  मई  ।

 खेद  है  कि  गंदी-बस्ती  हटाने  की  योजनाओं  का  प्रयोग  चुनाव  जीतने  में  किया  जाता  है  ।

 सुथरे  घर  प्राप्त  करना  श्रमिकों  का  अधिकार  है  ।

 लोक-निर्माण  विभाग  में  भ्रष्टाचार  बत  बढ़  गया  है  ।  यह  बन्द  होना  चाहिये  ।

 बाद  में  हरिजनों  के  लिए  100  से  अऑफ़िस  श्रीवास  समितियां  बन्द  हो  गई  हैं  ।  सरकार  उदारता

 से  इनकी  सहायता  करके  हरिजनों  को  राहत  पहुंचाए  ।  यदि  ऐसी  योजनाएं  सफ़ल  हो  जायें  तो  गंदी

 बस्तियां  अपने  प्राय  समाप्त  हो  सकती  हैं  ।  गांवों  में  हरिजनों  को  मकान  तक  बनाने  के  लिए  भूमि

 नहीं  मिलती  ।  सरकार  को  उनकी  भी  सहायता  करनी  चाहिये  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra  (Motihari)  :  Sir,  flats  for  MPs  are  ill-suited  to  the  needs  of  us,
 Indians  and  we  do  not  get  adequate  air  and  Jight  as  they  were  built  by  Buitishers  -before
 indepedence.

 Hon.  Shri  Dixit  and  Shri  Shashi  Bhushan  would  recall  that  according  to  Gandhiji,
 the  Rashtrapati  Bhawan  is  a  white  elephant  and  should,  therefore,  be  coverted  into  a  civil
 hospital  for  Delhi-walas.

 On  the  one  hand  the  development  in  Delhi  is  highlighted  by  palatial  mansions  all-
 round  and  on  the  other,  villages  in  India  have  no  basic  amenities  like  hospitals,  approach

 roads,  drinking  water  and  drainage.  If  such  wide  disparities  continue  to  grow,  we  can
 never  check  naxalite  activities.

 If  we  cannot  provide  smallar  and  more  modest  residence  for  our  Ministers  and
 bureaucrats  in  22  years,  all  talk  of  socialism  is  hoax.

 Shri  V.  Tulsiram  (Peddapalli)  :  Sir.  Harijans  and  Girijans,  who  occupy  a very
 important  place  in  India,  have  all  along  been  fed  with  false  promises,

 All  high  officers,  Ministers  and  MPs  etc.  ‘manage  to  get  houses  allotted  whereas  low-
 salaried  employees  and  poor  people  are  denied  such  allotment  although  they  have  put  in
 20-25  years’  service.  Delhi  Development  Authority  is  also  catering  to  the  needs  of  moneyed
 people  only.  I,  therefore,  request  Government  to  implement  housing  Schemes  to  benefit
 poor  people,  particularly  the  Harijans  and  -Girijans.

 श्री  राजा  कुलकर्णी  पूर्व  )  बम्बई  जैसे  औद्योगिक  नगरों  में

 करण  औद्योगिक  विकास  ate  परिवहन  मंत्रालयों  में  समन्वय  के  प्रभाव  के

 कारण  सफल  नहीं  हो  रहा  ।  श्रमिकों  को  30-35  मील  दूर  से  काम  कर  अना  पड़ता  है  और

 उनके  लिए  श्रावास  की  कोई  संतोषजनक  व्यवस्था  नहीं  है  यद्यपि  यह  काम  राज्य  सरकारों  व

 फिर  भी  केन्द्रीय  सरकार  न  तो  उन्हें  नेतृत्व  दे  रही  है  भर  न  ही  चित्त  मंत्रालय  द्वारा  कोई  उनको
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 कोई  सहायता  दी  जा  रही  जिनके  ara  श्रमिकों
 की  भविष्य  निधि  का  घन  जमा  है  ।  औद्योगिक

 विकास  के  हित  में  यह  श्रनिवायं  है  ।  श्रावास  न  कवल  प्रत्येक  परिवार  की  आवश्यकता  है  अपितु

 सामाजिक  न्याय  का  श्री  है  ।  शर्त  समाज  के  सभी  वर्गों  की  आवासीय  आवश्यकताएं  पूरी  की

 जानी  चाहियें  ।

 Sbri  M.  C.  Daga  (Pali)  :  The  slogan  of  socialism  is  reduced  to  mockery  when  not
 cven  one  civic  body  in  the  entire  country  has  framed  or  implemented  cheap  housing
 schemes  for  Harijans  and  poorer  sections  of  society.  We  have  been  simply  toying  with

 housing  problem.  That  is  why  houses  are  built  but  no  iatrines  are  provided  even  17  years

 afterwards,  neither  there  is  water-supply.

 Shri  R.  S.  Pandey  (Rajnandgaon)  :  I  would  like  to  give  some  suggestion  regarding
 the  Housing  problem  in  the  country.  We  have  high  hopes  of  Shri  Dixit  who  has  risen  to
 this  position  from  below  and  who  realises  the  difficulties  of  the  poor.  First,  two  Corpora-
 tions  should  be  set  up-All-India  Rural  Housing  Corporation  as  in  Singapore  and  the  other,
 All-Iadia  Urban  Slum  Clearance  Corporation.  In  my  opinion  we  should  make  it  compul-
 sory  on  every  house-builder  to  purchase  bonds  of  a  certain  percentage  of  the  amount
 invested  by  him  on  house

 building.

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  मैं  अपनी  बात  कानपुर  में  रह  रहे  7000  केंद्रीय

 सरकार  के  कर्मचारियों  की  समस्या  तक  ही  सीमित  रखू गा
 ।  स्वर्गीय  जवाहरलाल  नेहरू  के  सहयोग

 से  उत्तर  प्रदेश  में  35,000  क्वार्टर  बने  थे  जिनमें  से  30,000  कानपुर  में  बने  ।  उनमें  से

 तर  क्वार्टरों  में  सूती  वस्त्र  उद्योग  के  कर्मचारी  रह  रहे  हैं  तथा  4500  रक्षा  कर्मचारी  ।  यह  एक

 स्थायी  आवंटन  था  पर  अब  उन्हें  खाली  कने  के  नोटिस  दिये  गये  हैं  ।  रक्षा  मन्त्री  ने  अपने  दौरे के

 समय  उनसे  मकान  खाली  न  करवाये  जाने
 का

 आश्वासन
 दिया

 था
 ।  मैं

 अब
 मंत्री  महोदय

 से  साफ  दाब्दों  में  यह  आदिवासी  चाहता  हुं  कि  उन्हें  नहीं  अन्यथा  15

 1971
 के  बाद  वहाँ  कानून  कौर  व्यवस्था  की  समस्या  पेदा  हो  जायेगी ate  हम  नहीं  चाहते  कि

 ऐसा हो  ।

 गंदी  बस्तियों  की  सफाई  के  लिये  कानपुर  निगम  ने  50  करोड़  रुपये  की  मांग  की

 तत् सम्बंधी  योजना  बना  कर  भी  सरकार  को  भेज  दी  गई  है  मैं  आशा  करता  हूँ  कि  इस  पर

 विचार  किया  जायेगा  और  शीघ्रातिशीघ्र  उसे  यह  राशि  दी  जायेगी  ताकि  गंदी  बस्तियों  की  सफाई

 की  जा  सके  ।

 श्रीमती  लंक्ष्मीकान्तम्मा  :  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  एक  बार  कहा  था  कि  नगरों

 की  सुन्दर  बनाने  का  et  है  नगरों
 की

 गरीबी  दूर  करना  ।  पर  हम  प्रति  वर्ष  देखते  हैं  कि  जाड़े के

 मौसम  में  सर्दी  से  पटरियों  पर  रहते  वाले  अनेकों  लोगों  की  मौतें  हो  जाती  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में

 मैंने  ध्या ना क्षण  प्रस्ताव  की  सूचना  भी  दी  थी  ।  इस  समस्या  का  उचित  समाधान  नहीं  किया

 गया
 है  ।  सरकार  उन  लोगों  के  लिए  जो  काम  समाप्त  करने  पर  शाम  को  अपने-ग्रसने  गाँव  नहीं

 जा
 क्या  कर  रही  है  ?

 कोंचा  रियों  के  लिये  मकान  उसके  काम  के  स्थान  के  पास  बनाये  जायें  ।  निम्न  आय  वें

 के  लोगों  की  आवास  कालोनियों  में  श्राम  मांग  की  गई  कि  उन्हें  मकान  उनके  नाम में  दिये  जायें  ।

 ऐसा  अवद्य  ही  किया  जानां  चाहियें
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 Demands  for
 duly

 21,  1971

 शान्ति  वन  ate  राजघाट  का  रखरखाव  ठीक  प्रकार  किया  जाना

 re

 । ।  हरिजनों  के

 लिये  gan  रखे  गये  मकानों  में  अन्य  जाति  के  लोगों  को  भी  बसाया  जाये  ।  अन्य  की  तुलना

 में  मंत्रियों  के  मकान  बहुत  बड़े  नहीं  हैं  ।

 निर्माण  अर  श्रावास  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राई०  के
 ०  हमारे  देश  में

 ग्रा वास  समस्या  इतनी  विद्या  तथा  गम्भीर  है  कि  इसे  हल  करने  की  कल्पना  मात्र  से  ही  हम

 कांप  उठते  हैं  ।  लगाये  गये  अनुमान  के  अ्रनुसार  शहरी  क्षेत्रों  में  119  लाख  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 718  लाख  ग्रथित  लगभग  8  करोड़  मकानों  की  कमी  है  ।  दायरों  में  यह  कमी  प्रतिशत  10  लाख

 बढ़  रही  है  ।  उपलब्ध  मकानों  में  से  भी  अधिकतर  में  पर्याप्त  सुविधाए  नहीं  हैं  ।  इस  प्रकार  हम

 aa  हैं  कि  यह  समस्या  दिन  प्रति  दिन  बढ़ती  जा  रही  है  ।  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिये

 में  35000  करोड़  रुपया  जो  fa  खर्च  करना  ग्र सम्भव  है  ।  चौथी  योजना  में  हमने  इस

 मद  के  लिये  24  करोड़ रुपये  रखे  हैं  ।  इसके  बीमा  निगम  48  करोड़  रुपये  श्रीवास

 सहायता  के  रूप  में  तथा  10  करोड़  श्रीवास  जोड़ो ंमें
 लगा  रहा  है  ।  परन्तु

 260  करोड़  रुपया

 लगाने  पर  भी  समस्या  में  कुछ  सुधर  होगा  यह  कह  पाना  बड़ा  कठिन  है  ।  राज्यों  को  समुचित

 अनुदान  दिए  जाने  पर  भी  इस  समस्या  पर  उस  सीमा  तक  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  जहां  तक

 कि  दिया  जाना  चाहिये  ।

 केन्द्र  केवल  बागान  श्रमिकों  की  श्रीवास  योजना  से  सीधा  सम्बंधित  हम  उसमें  कुछ

 घन  लगा  रहे
 हैं  ।  उस हैं  से  कुछ  राशि  राज  सहायता  रूप  में  और  कुछ  ऋण  के  रूप  में  राज्यों

 में  लगाई  जायेगी  ।  बागान  मालिकों  से  कल  121  प्रतिशत  लागत  ली  जायेगी  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंआवास  समस्या  को  yea  हमारे  सामने  है  ।  यह  सुभाव  fear  गया  किं

 प्रत्येक  wrt  के  हिसाब  से  500  रुपये  दे  दिये  जायें  ।  पर  ऐसा  करने  सात  से  ही  area  हल

 नहीं  होती  ।  इसके  लिए  35000  करोड़  रुपया  चाहिए  ।  इसके  गांवों  में  समस्या  रुपये

 की  इतनी  है  जितनी  की  जगह  की  ।  मकान  उन्हीं  लोगों  के  पास  नहीं  जो  भूमिहीन

 अब  समस्या  यह  है  कि  वह  खोपड़ी  बनाए  कहां
 ?

 हम  इस  समस्या  पर  विशेष  ध्यान  दें

 रहे  हैं  और  राज्य  सरकारों  से  ऐसे  कानून  बनाने  को  कह  रहे  हैं  जिससे  कि  यह  समस्या  आसानी  से

 हो  जाये  ।  इन  भूमिहीन  लोगों  के  लिए  भूमि  उपलब्ध  कराने  की  समस्या  हल  करने  के  लिए

 केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  शत  प्रतिशत  सहायता  दे  रही  हैं  और  शीघ्र  ही  इस  दिशा  में

 कुछ  न  कुछ  होगा  ज्यों  ही  राज्य  सरकारें  भूमिहीनों  के  लिए  भूमि  प्राप्त  करने  में  सफल  at

 उनके  लिए  गांवों  का  पुन नियोजन  करना  सरल  हो  जाएगा  और  इस  प्रकार  गांवों  में

 विद्यमान  हरिजन  गन्दी  बस्तियों  का  कुछ  सीमा  तक  जीर्णोंद्ध/र  हो  जायेगा  ।  इस  समस्या  को  दो

 भागों  में  बांटा  जा  सकता  है  ।  भूमि  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  करना  तथा  उस  पर  मकान  बनाने

 के  लिए  धन  की  व्यवस्था  करना  ।  यदि  उन्हें  जगह  मिल  जाये  तो  वे  कम  से  कम  अपने  आप  को

 सुरक्षित  पाएंगे
 |

 उसके  च्  हम  उन्हें  मकान  बनाने  के  लिए  रुपया  दे  सकते  हैं
 |

 ग्रा वास  समस्या  के  बाद  जो  बड़ी  समस्या  देवा  के  सभी  बड़े  नगरों  की  है  वह  है  गन्दी

 बस्तियों  की  ।  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार
 1971  के  तरन्त  इस  समस्या

 के  हल
 के  लिए  मंज़ुर  किये  गये

 2,869  आवास  एककों में  से  81,903  एककों का  निर्माण
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 पूरा  हो  गया  है  ।  इस  कार्य  के  लिए  3  away  1969  am  5.10  करोड़  रुपये  की  बेन्जीन बेन्डीय

 सहायता  दी  गई  जिसमें  से  राज्यों  ने  34.31  करोड़  रुपया  लिया  मद्रास  ait  कलकत्ता  में  इस

 दिशा  में  अच्छा  काम
 हुआ  बस्तियों के  सुधार  के  लिए

 1970-71  में  हमने  15  लाख  रुपये

 दिये  और  अब  यह  राशि  80  लाख  रुपये  हैं  ।

 इस  समस्या
 को  राज्यों  कौर  केन्द्र  दोनों  को  हल  करना  है  ।  यह  सोचना  कि

 सारा  रुपया  केन्द्र  ही  दे  गलत  होगा  और  इससे  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।  यह  बड़े  ही  खेद  की

 बात  है  कि  औद्योगिक  दृष्टि  से  उन्नत  राज्यो ंमें  गंदी  बस्तियों  का  भी  उतना  ही  बाहुल्य है
 ।  इसलिए

 यदि  हम  वास्तव  में  गन्दी  बस्तियों  को  सुधारना  चाहते  हैं  तो  उद्योगपतियों  को  भी  आगे  आना

 चाहिये  और  इस  प्रकार  इन  नगरों  अथवा  राज्यों  को  अन्य  राज्यों  के  सम्मुख  उदाहरण  पेश  करा

 चाहिये  ।  aa  है  बम्बई  इस  सम्बन्ध  में  आगे  आयेगा  कौर  एक  आदश  सामने  रखेगा  |

 दिल्‍ली  में  इस  समय  लगभग  दो  लाख  मकानों  की  कमी  है  कौर  पह  संख्या  नगरीकरण  के

 साथ-साथ  बढ़  रही  है  ।  यह  समस्या  बड़े  नगरों  में  तब  तक  बनी  रहेगी  जब  तक  हम  उद्योगों  का

 अन्य  छोटे  नगरों  में  विकेन्द्रीकरण  नहीं  करते  ।  पर  उसके  लिए  भी  हमें  कस्बों  को  योजनाबद्ध

 के  से  विकसित  करना  होगा  |

 दिल्‍ली  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इस  दिशा  में  उत्लेखनीय  काम  किया  है  ।  परब  तक

 उसने  5600  मकान  बनाए  हैं  तथा  इस  वर्ष  अन्त  तक  0,000  माना  कौर  बन  जायेंगे  ।

 अगले  ay  24000  और  मकान  की  योजना  प्राधिकरण  द्वारा  5,000

 प्रवासी  भूखंडों  का  विकास  किया  गया  है  तथा  7,000  भूखण्ड  सहकारी  समितियों  के  माध्यम

 से  लगों  को  दिए  गये  हैं  ।  झुग्गी  खोपड़ी  वालों  के  लिए  6,000  भूखंडों  को  किया  गया

 है  ।  ग्राम  ate  भी  काम  किया  जाना  है  शेष  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  संसद  में  शीघ्र  ही  राष्ट्रीय

 धानी  क्षेत्रीय  प्राधिकरण  की  स्थापना  के  लिए  एक  विधेयक  लाया  जायेगा  और  gs  ara  है  कि

 उस  सीमा  तक  दिल्‍ली  की  समस्या  हल  हो  जायेगी  '  जब  हमने  समस्या  को  हाथ  में

 लिया  था  तब  लगभग  30,000  भुग्गल-कौड़ी  निवासी  थे  उनमें  से  हम  15,000  को  बसा  ys  हैं  ।

 पर  फिर  भी  प्रभी  समस्या  शेष  है  ।  और  वह  बढ़ती  जा  रही  है  तथा  इस  समय  उनकी  संख्या

 लगभग  एक  लाख  है  ।  उनके  काम  की  जगहों  के  पास  ही  उनके  लिए  मकान  आदि  बनाने  की

 योजना  की  जांच  की  जा  रही
 है  ।  हम  भुग्गल-भांपी  निवासियों  को  सम्पत्ति  का  अघिकार  नहीं

 दे  रहे  हैं  क्योंकि  अक्सर  बेईमान  लोग  उनसे  जमीन  खरीद  लेते  हैं  क्योंकि  उन्हें  हमेशा  पसे  की

 आवश्यकता  रहती  है  और  इस  प्रकार  वह  गलत  लोगों  के  हाथ  में  चली  जाती हैं
 |  हम  उन्हें  प्रवास

 || ह  चाहते  हैं  सम्पत्ति  नहीं  |

 mate  और  नगरीय  विकास  निगम  की  स्थापना  की  जा  चुकी  है  और  इसके  सम्बन्ध  में

 विस्तार  से  मेरे  वरिष्ठ  साथी  आपको  बताएंगे  |

 बिड़ला  भवन  के  लिये  55,48  647  रुपये  35  पव  का  मुआवजा  देता  तय  गया

 यह  धन  दे  दिया  गया  है  तथा  है  दो  सप्ताहों
 म  भवन  को  कब्जा

 ले
 लिए  ज  येस

 दिल्‍ली  की  नगर  सिक्के  श्रंतगंत  102  गाव  ara  हैं  तथा  उनक  देखभाल  1  भार
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 Demands  for  July  21,
 1971

 T
 नगर  निगम  पर  जो  उनसे  कर  वसूल  करत  ज्  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  54  गांवों

 के  विकास  का  काम  झपने  हाथ  में  लिया  है  ।  इसके  लिए  प्राधिकरण  ने  aa  तक  20  लाख

 रुपये  स्वीकृत  किये  हैं  ।

 कानपुर  में  प्रौद्योगिक  कर्मचारियों  के  लिए  8,000  मकान  बनाये  गये  हैं  इन्हें  प्रौद्योगिक

 कमचारी  आवास  योजना  के  श्रन्तगंत  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  बनाया  है  ।  इन  मकानों  को  उपयुक्त

 व्यक्तियों  को  दिया  जाये  या  भ्रमण  व्यक्तियों  को  उ  करना  उत्तर  प्रदेश नस  निकाला  च्यवन

 सरकार  का  काम है  |

 श्री  एस०  एम०  पर  हमें  सभा  में  यह  आश्वासन  दिया  गया है  कि  किसी  को

 उनमें  से  नहीं  निकाला  जायेगा  !

 श्री  ago  |: ह  गुजराल  :  ऐसा  एक  सुभाव  रक्षा  मन्त्रालय  को  गया  था  |  वे
 उन

 मकानों  को  खरीद  लें  और  वे  उन्हीं  के  पास  रहने  दिये  जिससे  कि  पुल  से  बाहर  निकाला

 जा  सक े।

 शी  एस०  एम०  बनर्जी  :  इससे  7000  व्यक्ति  प्रभावित  होंगे  अतएव  हमें  इस  बारे  में

 अभी  शरीरांत  करना  चाहिए  ।

 ait  भाई
 के०  गुजराल  :  इसका  फैसला  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  करना  है  ।  मैं  माननीय

 सदस्य  को  विश्वास  दिला  सकता  हूँ  कि  सरकार  इस  सुभाव  के  प्रति  पुरी  सहानुभूति  बरतेगी  |

 श्री  शशि  भूषण  :  फोड  फाउन्डेशन  की  भूमि  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?  वह  भूमि

 विदेशी  fra  को  क्यों  दी  गई  ?

 श्री  भाई  के०  गुजराल  :  मैं  इसकी  जांच  करूंगा  |  कोयम्बतूर  प्रेस  तथा  केरल  प्रेस  में

 दूसरी  पारी  की  स्वीकृति  दे  दी  गई  परन्तु  कागज  की  कमी  के  कारण  कठिनाई  विद्यमान  है  |

 श्री  दण्ड पा रिग  :  दिल्‍ली  में  नसरी  हारी  aren  की  गई  है  कौर  प्रेस  पिछले  ay  खुल

 चुका

 श्री  भाई  के०  गुजराल  :  कागज  की  कमी  के  बावजूद  कुछ  प्राथमिकतायें  निश्चित  करनी

 होती  है  कोयम्बतूर  तथा  केरल  प्रेसों  में  डाक  तार  के  फार्म  छपते  हैं
 जबकि  दि ली  प्रेस  में  संसदीय

 पत्र  छापे  जाते  जिन्हें  प्राथमिकता  देनी  होती  है  ।

 ot  दण्डधारी  :
 कोयम्बतूर  प्रेस  में  दूसरी  पारी  कार्य कम  कब  शुरू  किया  जायेगा  ?

 कागज  की  कमी  तमिलनाडू  की  फैक्टरियों  से  पुरी  की  जा  सकती  है  ।

 श्री  शाई ०  के ०  गुजराल :  तीनों  प्रेसों  में  दोहरी  पारी  के  अ्राददा  इस  वर्ष  29  जून  को

 जारी  किए  गए  थे  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कार्य-प्रचारित  कर्मचारियों  कुछ  सुविधायें  स्थायी
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 कर्मचारियों  से  भी  अधिक  दी  जा  रही  है  ।  उन्हैं  स्थायी  बनाने  के  लिए  11280  स्थायी  ' पद  बनाए

 गये  हैं  जो  कि  उनकी  कुल  संख्या  17,500  का  70  प्रतिशत है  |

 दिल्‍ली  का  विकास  कुछ  इस  प्रकार  got  है  कि  यह  चिरकाल  से  एक  उद्यान  नगरी  बनी

 हुई  है  जिसे  बनाये  रखने  में  ही  नगर  का  हित  इसी  उद्देश्य  से  हम  एक  तकनीकी  विभाग

 बना  रहे  हैं  जो  यह  सुनिश्चित  करेगा  कि  .  नई  दिल्‍ली  का  विकास  इस  तरह  हो  कि  यहां

 जनसंख्या  तो  बढ़े  परन्तु  इसका  आधारभूत  स्वरूप  न  बदले  |

 श्री  शशि  भ्रमण  :  चेम्सफोर्ड  तथा  जिमखाना  क्लबों  के  सम्बन्ध  में  नया  स्थिति  है  ?

 श्री  भाई  के ०  गुजराल  :  इन  कलबों  में  अधिकांश  क्षेत्र  खुले  जो  हम  हर  स्थान  पर

 हीं  बना  सकते  ।  भवन  योजनाबद्ध  तरीके  से  बनाये  जाने  हैं  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  में  संसद  सदस्यों  के  प्रतिनिधित्व  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  मैं

 विचार  करूंगा  |

 नगरीय  सम्पत्ति  की  उच्चतम  सीमा  निर्घारित  करने  का  ए  उद्देश्य  गुप्त  धन  का  पता

 लगाना  है  ।  इस  बारे  में  एक  पत्र  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखा  गया  आशा है  शीघ्र  ही  निर्णय

 किया  जा  देगा

 श्री  प्रीत  नाहाटा  :  क्या  यह  उच्चतम  सांभा  आमक  होगी  ।

 श्री  भाई  के०  गुजराल  इसका  भय  तो  सदा  ही  रहता  संसद  सदस्यों  के  निवास

 स्थानों  में  शौचालय  उनकी  इच्छानुसार  बनाने  का  ध्यान  रखा  जाएगा  |

 निर्माण  att  श्रीवास  मन्त्री  उमाशंकर  हमारे  समक्ष  मुख्य  समस्या  यह

 रही  है  कि  धन  पर्याप्त  उपलब्ध  होता  है  कौर  उसका  भी  पूरा  भाग  औद्योगिक  कमंचारियों

 तथा  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  मकानों  पर  श्र  गन्दी  बस्तियां  हटाने  पर  नहीं  लग  पाता  |

 इसी  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  एक  निगम  बनाने  की  आवश्यकता  का  अनुभव  |  अब

 नगरीय  श्रीवास  निगम  में  नये  प्रबन्ध  निदेशक  की  नियुक्ति  कर  दीं  गई  है  ।  दो  करोड़  की  पू  जी

 से  इसे  चालू  कर  दिया  गया  है  ।  अब  सात  करोड़  रुपया  वित्त  मन्त्रालय  ने  मंजूर  किया  है  और

 11  करोड़  रुपए  राज्यों  में  gare  स्थानों  के  लिए  मंजूर  किये  गये  हैं  ।  उक्त  निगम  ने  महाराष्ट्र

 तमिलनाडू  राज्य  सरकारों  की  योजनायें  स्वीकार  कर  दी  है  ।  सान्ताक्रज  हवाई  ase  के

 माग  में  कुछ  गन्दी  बस्तियां  परन्तु  इस  भूमि  का  कुछ  रक्षा  मन्त्रालय  का  है  कौर  कुछ

 रेलवे  मन्त्रालय  का  है  इसलिये  यह  मामला  उलमा  हुआ  है  ।  पहले  यह  योजना

 थी  कि  निगम  निर्माण-कार्यों  को  अपने  हाथ  में  परन्तु  धनाभाव  के  कारण

 विभिन्‍न  राज्यों  के  बोर्डों  को  धन  आवंटित  किया  जाता  कलकत्ता  में  हमारा  1000  मकान

 बनाने  का  विचार  है  कौर  अनार  Ho  पुरम  में  भी  निर्माण-कार्यो  करने  की  योजना  है  ।  हमें  आदा

 है  कि  निगम  द्वारा  मुख्य  रूप  से  कार्य  करनें  से  श्रीवास  स्थिति  में  काफी  सुधार  हो

 जायेगा  |
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 महोदय  द्वारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा

 स्वीकृत

 (All  the  cut  motions  were  put  and  negatived)

 सभापति  महोदय  द्वारा  निर्माण  att  भ्राता  मंत्रालय  at  निम्नलिखित  मांगे

 मतदान  के  लिए  रखी  गयी  तथा  स्वीकृत  हुई  :

 The  Following  Demands  in  respect  of  the  Ministry  of  Works  and  Housing  were
 put  and  adopted.

 माग  सख्या  area  राशि

 निधाना  eal

 रुपये

 85  निर्माण  और  श्रीवास  मन्त्रालय  2,61,  15,000

 142  निर्माण  श्र  प्रवास  मन्त्रालय

 का  wer  पू  जी  परिव्यय  2,0  1,5  1,000

 a

 सभापति  महोदय  द्वारा  निर्माण  att  श्रावास  मंत्रालय  की  निम्नलिखित  माँगें

 मतदान  के  लिये  रखी  क्यों  तथा  स्वीकृत  हुईं  :

 The  Following  Demands  in  respect  of  the  ministry  of  Works  and  Housing  were

 ननਂ put
 and  adopted.

 अ

 माग  सख्या  भिषेक
 ह

 कि  am vee

 रुपए

 86  लोक  निर्माण  कार्य  30,39,37,000

 87  लेखन  सामग्री  कौर  छपाई  10,90,8  8,000

 140  लोक  निर्माण  कार्य  पर  पूजी

 परिव्यय  7,03,33,000

 141  दिल्‍ली  पु  जी  परिव्यय  4,46,66,000
 लिमि ह अ  ह नन

 नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्रालय

 नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्रालय  को  ae  1971-72  की  अनुदानों  कौ

 a
 निम्नलिखित  माँगें  प्रस्तुत  की  गई  :

 |  नगला

 मांग  संख्या  शीर्षक  राशि प  यामा

 2  3
 mt  विक  ि  ina  a

 रुपए

 73  नौवहन  भर  परिवहन  मन्त्रालय  1,05,9  1,000

 74  सड़कें  16,26,77,000

 172



 a $$.

 30  1893  भ्रनुदानों  की  1971-72

 1
 INS

 2  3
 a  eel

 75  व्यापारिक  मुद्रा  बेड़ा  3,52,29,000

 76  प्रकाश  स्तम्भ  शौर  प्रकाश  पोत  93,53,000

 117.0  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय

 का  अन्य  राजस्व  व्यय  4,09,0  1,000

 114  सड़कों  पर  पु  जी  परिव्यय  «7,11,45,000

 135  बन्दरगाहों  पर  पू  जी  परिव्यय  7,30,80,000

 136  नौवहन  आर  परिवहन  मन्त्रालय

 का  अन्य  पु  जी  परिव्यय  10,53,27,000

 ety  em om  ee  UN  IER  eee  ee  जि  क

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  किये

 कठौती

 प्रस्ताव  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती  का  आधार  कटौती  की

 स०  स०  राशि

 2
 क  क  अ  अ  क  क  क  अ  अ  अ  आ  ब

 73  श्री  रोबिन  aa  दिल्‍ली  प्रशासन  राज्य  क्षेत्र  में  माल  बुकिंग

 तथा  प्रेषण  संस्थानों  के  संबंध  में  नियम  बनाने

 में  प्र सफलता  |  100

 ी  पत्तनों  are  गोदियों  के  विकास  के  लिए

 विदेशी  सहायता  पर  निर्भरता  कम  करने  में

 असफलता  |  प

 की  नौवहन  att  सड़क  परिवहन  में  एकाधिकार

 की  प्रवृत्ति  को  रोकने  में  झ्र सफलता  |  ठ

 पड  परिवहन  कर्मचारियों  को  आवश्यकता  के

 ग्रा चार  पर  मजदूरी  देने  में  असफलता  |  शै

 74  श्री  dq  भट्टाचार्य  कलकत्ता-बम्बई  मुख्य  जोकि  बाली

 विवेकानन्द  पुल  से  प्रारम्भ  होती  पूरा

 करने  की  आवश्यकता  |  बैरी

 77  ष्  रोबिन  सेन  बहुत  बुरी  तरह  से
 खराब  हुये  जी०  टी०

 एन०  434  तथा  अन्य  राष्ट्रीय  मुख्य

 मार्गों  के  रख-रखाव  में  असफलता  |  ह
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 = 77  श्री  रोबिन  aa  :  कलकत्ता  पत्तन  तथा  Ae  य  पत  TT ी  पर  नौकरी

 100
 प्रणाली  को  समाप्त  करने  में  सफलता  |

 ह  नाविक  कलकत्ता  को  मान्यता  प्रदान

 पप करने  में  असफलता  |

 10  ?  कलकत्ता  में  नाविकों  की  भर्ती  में  होने  वाली

 कमी  को  दूर  करने  में  भ्र सफलता  |

 11  े  गुप्त  मतदान  द्वारा  संघ
 को  मान्यता  प्रदान

 करने  की  व्यवस्था  करने  में  सफलता  |  (2

 12  (4  नाविकों  के  संघ  के  सदस्य  बनाने  के  संबंध  में

 किए  जाने  बाले  भेदभाव  को  समाप्त  करने  में

 ” सफलता  |

 a

 संसदीय  ज  तथा  नौवहन  att  परिवहन  मंत्री  राज  :  मैं  कुछ  तथ्य  सभा

 के  समक्ष  रखना  चाहता  हूं  ।

 श्री  रोबिन  सेन  :  गोदी  तथा  पत्तन  कर्मचारियों  के  एक  वर्ग  के  लिये  त  तो

 सेवा  की  सुरक्षा  है  और  न  ही  निश्चित  वेतन  की  गारंटी  है  ।  क्या  सरकार  इस  पद्धति  को  समाप्त

 करेगी  ।  कौर  इन  श्रमिकों  को  गोदी  तथा  श्रम  are  के  अन्तर्गत  लायेगी  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  मैं  कुछ  घोषणायें  करना  चाहूंगा  ।  इस  मंत्रालय  के  अधीन  सड़क

 राष्ट्रीय  राजपथ  तथा  नौवहन  आदि  सेवायें  हैं  ।  पिछले  25  वर्ष  में  राष्ट्रीय  राजपथों  पर

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  1200  करोड़  रुपया  व्यय  किया  गया  है  फलस्वरूप

 देश  में  600,000  किलोमीटर  सड़कों  की  वृद्धि  हुई  वर्ष  1969  में  क्षेत्र  प्रौढ़  जन  संख्या  के

 हिसाब  से  सड़कें  प्रति  100  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  में  औसतन  20  किलोमीटर  तथा  प्रति  एक  लाख

 जनसंख्या  के  लिए  औसतन  180  किलोमीटर  थीं  ।

 पहले  हमने  अपने  राजपथों  को  12,800  मील  से  बढ़ा  कर  15000  मील  किया  था  ।

 Lan
 इस  समय  राष्ट्रीय  राज्यों  में  20,000  मील  की  वृद्धि  करने  की  माँगे

 rarer (940514  म  हैं  ।  पिछलेਂ

 कुछ  सप्ताह  में  हमने  761  मील  की  वृद्धि  की  है  ।

 पांच  अरन्य  योजनाएं  हमारे  विचाराधीन  हैं  ।
 पा  राष्ट्रीय  शादी  क्षेत्रों

 में  अब  राष्ट्रीय  राजपथ  बन  जायेंगे  |

 श्री  चन्दूलाल  saree  :  मध्य  प्रदेश  की  पूर्णत  उपेक्षा  की  गई  है  ।

 श्री  राज  बहादुर  :  मध्य  प्रदेश  से  हर  एक  महत्वपूर्ण  राजपथ  गुजरता  हमारा  राजपथों

 पर  353  मील  सड़कों  एवं  68  बड़े  पुलों  के  निर्माण  की  17.46  करोड़  रुपये  की  लागत  का  एक
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 तथा  कार्यक्रम  है  ।  तमिलनाडु
 में  पूर्वी  तटीय  सड़क  के  विकास  के  लिये  2.61  करोड़  रुपया  सौराष्ट्र

 तटीय  सड़क  के  लिये  सौराष्ट्र  को  1.43  करोड़  रुपये  का  ऋण  दिया  जायेगा  ।  बिहार  में

 फुल बेरिया  कोसी  पुल  से  अलावा  सभी  पुलों  नौ  मास  में  निर्मित  हुई  थी  ।

 राजस्थान  में  कई  कमियां  हैं  ।  राजस्थान  कौर  मध्य  प्रदेश  की  मांगों  का  मैं  fare  ध्यान

 रखूंगा
 ।

 meat  महोदय  पीठासीन  हुए
 ग

 |  Mr.  Speaker  in  the  Chair

 सड़कों  के  निर्माण  तथा  सड़क  परिवहन  से  कई  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलते  हैं  ।

 बम्बई  शादी  नगरों  में  सड़कों  के  विस्तार  एवं  सड़क  परिवहन  से  रोजगार  के

 साधन  बहुत  भ्रमित  बढ़ते  हैं  ।

 समय  कम  होने  के  कारण  मैं  केवल  हाल  के  वर्षों  में  नौवहन  के  क्षेत्र  में  हुई  प्रगति  का

 चित्र  पेदा  करूंगा  ।  यह  प्रगति  तीन  चरसा  में  हुई  पहला  चरण  1947  जबकि  हमारे  पास

 टन  भार  क्षमता  लगभग  200,000  जी०  ग्राम  टी०  थी  19556  तक  का  है  जब  यह  बढ़कर

 418,000  हो  गई  उस  समय  से  हमने  कुछ  उपाय  कर  के  ग्रत्यघिक  प्रगति  की  है  कौर

 1  art  1961  को  हम  172  जहाज  ate  8.57  लाख  की  कुल  टन  भार  क्षमता  प्राप्त  कर  सके

 1971  को  जहाजों  की  कुल  संख्या  24°  थी  कौर  कुल  टन  भार  क्षमता  24.43

 लाख  जी०  ato  टी०  थी  ।  हमारी  चौथी  योजना  में  40  लाख  जी०  कार  टी०  का  लक्ष्य  है

 जिसमें  से  काय  चालक  टन  भार  क्षमता  पहले  ही  24  लाख  gh  विश्वास  है  कि  चौथी  योजना

 के  पूरा  होने  तक  हम  यह  लक्ष्य  प्राप्त  कर  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  पांचवी  योजना

 में  हमारा  लक्ष्य  50  लाख या  60  लाख टन  का  है

 अज  हम  कई  क्षेत्रों  में  aa  भाग  का  माल  लदान  55  प्रतिशत  तक  कर  रहे  हैं  और  कई

 क्षेत्रों में  यह  48  प्रतिशत है  ।  निचय ही  प्रिक  टन  भार  वाले  माल के  लदान  में  हम  पिछड़े

 हुये  हम  इसमें  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कौर  बड़े  जहाजों  के  निर्माण

 में  हमने  weal  प्रगति  की  है  1  भ्रप्रैल  1961  को  हमारे  पास  एक  भी  बड़ा  जहाज  अथवा  तेल

 वाहक  जहाज  नहीं  aaa  10  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  बेड़े  में  5.12  लाख  जी०  आर०  dato ०

 के  22  बड़े  जहाज  कौर  2.72  लाख  जी०  ग्रा  टी०  के  10  तेल-वाहक  जहाज  शामिल  किये

 1  गरल  1971  को  हमारे  पास  7.84  लाख  जी०  ग्राम  टी०  के  32  जहाज  परन्तु

 हमें  mat  भी  इनकी  संख्या  बढ़ानी  है  ताकि  हम  पूर्णा  प्रशासित  तेल  को  लाने  में  ant

 हो  सके ं।

 जहां  तक  संसाधनों  को  जुटाने  का  सम्बन्ध  चौथी  योजना  में  125  करोड़  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  हमें  प्रारम्भ  में  70  करोड़  रुपयों  की  भ्रावश्यकता  जिसके  बारे  में  हमने  योजना

 आयोग  wiz  वित्त  मंत्रालय  को  अपना  अभ्यावेदन  भेजा  हुआ  है  ।  WA  विश्वास  है  कि  इससे  और

 विश्व  बेक  की  सहायता  से  हम  अरपना  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  सफल  हो  सकेंगे  |

 मैं  अब  सड़क  यातायात  के  वाहनों  में  हुई  प्रगति  के  बारे  कहूंगा  ।  1957-58  में  सामान

 300.9
 ढोने  वाले  वाहनों  की

 संख्या  1,36,111  थी  जो  1968-69  में  बढ़कर
 22  हो  गई  ।  इसी
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 sata  में  स्टेज  वाहनों  की  संख्या  35,595  से  बकर  9  हो  गई  ।  1957-58  में  सड़क

 यातायात  से  प्राप्त  होने  वाली  राय  430  करोड़  रुपये  थी  1  68-69  में  बढ़कर  540  करोड़

 रुपये  हो  गई  !  उसी  अवधि  में  सड़कों  पर  व्यय  165.9  करोड़  रुपयों  से  बढ़कर  186  करोड़  रुपये

 हो  गया  है  सड़कों  के  लिए  और  अधिक  धन  की  व्यवस्था  करना  न्यायोचित  है  क्योंकि  इससे  राय

 की  प्राप्ति  हती  है  ।

 बन्दरगाहों  का  कार्य  संतोषजनक  रहा  है  ।  एक  समय  ऐसा  था  जब  बन्दरगाहों  में  बड़ी

 भीड़-भाड़  रहती  थी  कौर  आने  वाले  जहाजों  को  स्थान  की  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  परन्तु  अब

 स्थिति  यह  है  कि  कलकत्ता  के  बन्दरगाहों  में  स्थान  को  जहाजों  की  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  ।

 बम्बई  के  बन्दरगाह  की  स्थिति  में  सूधार  gat  है  चोरी  की  घटनायें  में  कमी  हुई  qa  प्रसन्नता

 है  कि  पोट  एण्ड  डाक  aaa  यूनियन  कौर  बन्दरगाह  न्यास  के  मध्य  सौहादंपुणं  सम्बन्ध  हैं  ।  नौ

 भरकों  की  यूनियन  के  राष्ट्र
 : करण  का  प्रत  बार-बार  उठाया  जाता  रहा  है  ।  इस  बारे  में  यह

 विचार  किया  जाना  है  कि  यह  कार्य  किस  एजेंसी  को  सौंपा  जाये  ।  इस  बारे  में  कई  सुभाव  जाये

 मैं  इस  बारे  में  वचन  केवल  उस  समय  दे  सकता  हूं  जब  बन्दरगाहों  में  माल  लादने  शादी  का

 प्रबन्ध  सुधार  रूप  से  चलाने  की  व्यवस्था  हो  |

 गोदी  कर्मच।री  ss  श्रम  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  कार्य  करता  है  जबकि  पत्तन  परिवहन

 मन्त्रालय  के  अंतगर्त  भ्राता  है  ।  इससे  बड़ी  असुविधा  होती  है  ।  यहां  इस  पर  विचार  किया  जाना

 चाहिए  ।  मैं  श्रम  मन्त्री  से  सम्यक  बनाए  हुए  हूं  कौर  उनको  यह  विश्वास  fear  सकता  हूं  कि

 कर्मचारियों  को  किसी  भी  प्रकार  परेशान  नहीं  किया  जा  रहा  है  कौर  न  उनके  प्रति  भेदभाव  बरता

 जा  रहा  है  ।  यदि  वे  नौभरकों  कौर  उसी  शहर  के  कुलियों  के  वेतनों  तुलना  करेंगे  तो  उनको

 पता  चलेगा  कि  नौकरों  का  वेतन  उनसे  कितना  अधिक  है  ।  मैं  उनको  विश्वास  दिला  दू  कि

 नौभरकों  की  स्थिति  बहुत  ही  भ्रमणी  है  ।

 श्री  जी०  विश्वनाथन  :  हम  सेतुसमुद्रम  परियोजना  के  लिए  काफी  समय  से

 कह  रहे  हैं  ।  यह  न  केवल  नौवहन  तथा  परिवहन  अपितु  प्रतिरक्षा  की  दृष्टि  से  भी  अधिक

 gat  है
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  इस  पर  कार्य कब  प्रारम्भ  होगा
 ?

 तूतीकोरिन  गहरा  समुद्र  बन्दरगाह  परियोजना  के  ar  में  तेजी  लाई  जानी  चाहिए  ।

 तमिलनाडु  सरकार  ने  रामनाड  जिले  के  वेलीनोकु  में  नमक  विकास  सर्वेक्षण  करने  के  बारे  में

 सरकार  से  भ्रनुरोध  किया  हुआ है  ।  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  श्रादा है  कि

 भ्रातृ-राज्यीय  नदी  परिवहन  विकास  के  लिए  बकिंघम  नहर  को  ara  नदियों  से  मिलाया

 जायेगा  ।

 श्री  राजबहादुर  :  सेतुसमुद्रम  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  हमारी  रुचि  के  बारे  में  माननीय

 सदस्य  अवगत  हमने  एक  समिति  नियुक्त  की  थी  जिसका  प्रतिवेदन  हमें  प्राप्त  हो  गया  है  |

 यह  एक  व्यवसाय  परियोजना है
 |  अतएव  हमें  यह  देखना  पड़ेगा  कि  इस  परियोजना  को  पहले

 हाथ  में  लिया  जाये  अथवा  तूतीकोरिन  परियोजना  को  पहले  लिया  जाये  ।  नमक  के  बारे  में  वे

 सम्बन्धित  मन्त्रालय  से
 कहें

 ।
 जहां  तक  बकिंघम  नहर

 का  सम्बन्ध  हम  जल
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 परिवहन  का  विकास  करने  के  लिए  जो  कुछ  कर
 सकते

 हैं
 वह

 कर  रहे  परन्तु  इसमें एक

 कठिनाई है  कि  इसे  कड़ी  प्रतिस्पर्द्धा  ar:

 सामना  करने

 के  अपने को  तयार  करना  पड़ेगा  |

 ayterstt  steer}  कातम्मा  मैं  मध्यस्थ  ate  छोटे  बन्दरगाहों के  बारें  ऐं  पूछना

 चाहती  हूं
 ।

 क्या  '  काकी नाना ake  विशाखापत्तनम  बन्दरगाहों के  विकांस  के  .  लिए

 कोई  योजना है  ?

 थ्री  राजबहादुर :  मध्यस्थ  अरार  छोटे  बन्दरगाहों  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  पर  है  ।

 फिर
 भी

 हम  विशवास  दिलाते  हैं  कि  इन  बन्दरगाहो ंके  विकास  के
 लिए

 राज्य  सरकारों
 की

 सम्भव  सहायता  की  जायेगी  ।

 श्री  दिनेश  जोरदार  :  गंगा  पर  हावड़ा का  दूसरा  पुल  कब  बनेगा ?

 श्री  राजबहादुर  :  यह  राज्य  सरकार  के  विचाराधीन  यहां  भी  प्रशन  संतान  तथा

 प्राथमिकता  का  है  ।

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  राष्टीय  राजमार्गों  का  निर्माण  राज्यों  के  लोक

 निर्माण  विभागों  द्वारा  किया  जाता  जबकि  केंद्र  इसके  लिए  केवल  धन  देता  इसका  परिणाम

 यह
 होता  है  कि  सड़कों  का  निर्माण  सही  ढंग  से  नहीं  हो  पाता है  मेरा  ade है  कि  मन्त्रालय

 का  एक  ऐसा  संगठन  होना  चाहिए  जो  इस  निर्माण  कार्य  का  निरीक्षण  करे  ।

 श्री  नवल  फक्रिशोर  शर्मा  केन्द्र  द्वारा  निमित  सीमावर्ती  सड़कों  की  sa  उपेक्षा  की

 जा  रहीं है  ।

 शी  अमृत  नाहटा  sex
 ने

 सीमावर्ती  सड़कों
 की  निर्माण  किया  परन्तु

 उनकी  कर्ब  देखभाल  नहीं  हो  रही

 श्री  डी०  डी०  देसाई  ७  आने  वाले  और  जाने  वाले  माल  पर  मालभाड़ा

 कम  करने  करने  पर  विचार  करना  चाहिए  ।

 श्री  राजबहादर  :  जहां  तक  राष्ट्रीय  राज मागों  का  सम्बन्ध  हम  इस  ओर  ध्यान  दे  रहे

 हैं  कि  सड़कों  के  निर्माण  कार्य  में  तेजी  लाई  जाये  और  रखरखाव  काय  में  भी  सुधार  लाया

 जाय े।

 संविधान  के  अनुसार  राष्ट्रीय  राज मागं  केन्द्रीय  सरकार  की  जिम्मेदारी  परन्तु  उनका

 निर्माण  करने  का  दायित्व  राज्य  सरकारों  पर  है
 ।  वस्तुतः  यह  प्रस्ताव

 फिया  गयाਂ  था
 कि  इसके

 लिए  एक  केन्द्रीय  एजेंसी  होनी  चाहिए  ।  यह  प्रस्ताव  कभी  विचाराधीन  इसके  साथ-साथ  केंद्र

 राज्य
 सम्बन्ध  भी  महत्वपूर्ण  है  ।  हमें  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करना  पड़ता  है  ।

 राजस्थान  के  सीमावर्ती  सड़कों  का  निर्माण  सीमा  सड़क  विभाग  द्वारा  म्यू  गया
 ?  ।  वहां  के

 मुख्य  मत्री  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कहा  है  कि  उन  सड़कों  के  रखर  वाव  का  खर्चे  उठाना  उनके  लिए

 सम्भव  नहीं  भ्र  यह  प्रदान  विचाराधीन  है  कि  कया  सीमावर्ती
 '

 सड़कों  का  रख-रखाव  सीमा

 सड़क  विभाग  या  केन्द्रीय  सरकार  या  रक्षा  मन्त्रालय  को  उठाना  चाहिए  या  नहीं  ।  हम  सभा  को

 इस  सम्बन्ध  में  लिये  गये  नीरू  सुचित  करेंगे  ।
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 माल  भाड़े  की  दरों  के  बारे  में  पहले  भी  प्रदान  उठाया  गया  है  ।  बन्दरगाह  भाड़े में  वृद्ध

 तभी  होती  है  जब  कर्मचारियों  का  मंजूरी  बिल  बढ़ता  है  ।  मजूरी  बिल  के  बढ़ने  से  बन्दरगाह  भाड़े

 में  वृद्धि  होती  इस  प्रकार  तेल  आदि के  मूल्य में  वृद्धि  होने  से  माल  भाड़े  के  दर  में
 भी

 वृद्धि  होती  है  ।  माल  भाड़े  में  वृद्धि  हानिकर  सिद्ध  होती  है  और  निर्यात  क्षमता  को  कम

 करती  है  ।  हमें  इस  बारे  में  ध्यान  देने  की  श्रावस्यकता  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अब  सभी  कटौती  प्रस्ताव  सभा  मतदान  के  लिए  रखू गा
 |

 महोदय  द्वारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  wedge

 (All  the  cut  motions  were  put  and  negatived)

 ग्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  नौवहन  घौर  परिवहन  को  निम्नलिखित  मांगें

 मतदान  के  लिए  रखी  गयीं  तथा  स्वीकृत  हुई  :

 The  following  Demands  in  respect  of  the  Ministry  of  Shipping  and  Transport
 were  put  and  adopted  :

 क  RT  At
 मांग  संख्या  हिचक  द्र  fet

 Rema  atten.  नए  ४-0  ded  ee  eel

 73  नौवहन  att  परिवहन  मंत्रालय  1,05,9  1,00

 74  सड़क  16,26,77,000

 75
 व्यापारिक  समुद्री  बेड़ा  3,5  ,29,000

 76  प्रकाशन  स्तम्भ  प्रकाशा  पोत  93,53,000

 77  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  का

 अन्य  राजस्व  व्यय  4,09,0  1,000

 134  सड़कों  पर  पूजा  परिव्यय  11,4  5,000

 135
 बादशाहों  पर  पु  जी  परिव्यय  7,30,80,000

 136
 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  का

 अरन्य  gait  परिव्यय  10,53,27,000:
 =  ी

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  वित्त  मन्त्रालय  को  निम्नलिखित  माँगें  मतदान  के  लिए

 रखो  गयी  तथा  स्वीकृत  हुई  :

 The  following  Demands  in  respect  of  the  Ministry  of  Finance  were  put  and  adopted  :
 een  तक

 शिक्षक  राशि
 Nee  amend

 रुपये

 13  वित्त  मंत्रालय
 12,58,  15,000

 14  सीमा  शुल्क  6,36,0  1,000

 15  केन्द्रीय  उत्पादन
 शुल्क  12,72,6  1,000
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 3
 वि

 16  म
 कर  सहित  आय

 संबंधी  कर  13,37,40,000

 17  3,25,10,000

 18  खा-परीक्षा  2  1,20,00,000

 19  11,06,8  1,000 मुद्रा  site  सिक्का  ढलाई

 20  टकसाल  3,04,03,000

 21  कोलार की  सोने  की  खानें  5,43,78,000

 22  पदों  भ्र  wer  सेवा-निव्त  लाभ  5,15,63,000

 23  अफीम  कारखाने  एलकोलायड

 के  कारखाने  67,46,000

 24
 fart

 मन्त्रालय  का  ग्न्य  राजस्व  व्यय  16,08,90,0  30

 25  राज्य  कौर  संघीय  राज्य  क्षेत्रों  की

 सरकारों  को  सहायक  अ्रनुदान  4,51,36,97,000

 26  केन्द्रीय  तथा  राज्य  संघीय

 क्षेत्रों  की  सरकारों  के  बीच  विविध

 समायोजन  36,69,000

 27  विभाजन  gat  at  अदाय गि यां  36,000

 114  इंडिया  सिक्योरिटी  प्रेस  पर  पू  जी  परिव्यय  42,05,000

 115  7,10,85,000 मुद्दा  और  सिक्का  ढलाई  पर  पू  जी  परिव्यय

 116  टकसालों  पर  पूजी  परिव्यय  19,2  1,000

 117  कोलार  की  सोने  की  खानों  पर  पू  जी

 परिव्यय  1,09,000

 1138  पेंशनों  का  रा हि कृत  मूल्य  7,67,47,000

 119  74,6  1,000 वित्त  मन्त्रालय  का  अन्य  पू  जी  परिव्यय

 120  विकास  के  लिये  राज्य  सरकारों  को

 दिए  जाने  वाले  अनुदानों  पर  पू  जी

 परिव्यय  19,87,35,000

 121  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिए  जाने  वाले

 ऋण  और  अग्रिम
 धन  ७  ाचककायतवका

 भ्रच्यक्ष  महोदय  द्वारा  विधि  शौर  न्याय  भम्तरालय  को  निम्नलिखित  माँग

 मयदान  के  लिए  रखी  गई  स्वीकृत  हुई  ।

 The  following  Demand  in  respect  of  the  Ministry  of  Law  and  justice  was

 put  and  adopted  :
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 राशि
 wee

 मांग  सख्या
 oven

 aga
 a  ieee

 रुपये

 69  fafa  और  न्याय  मन्त्रालय

 eee  जति  AES  Ra 1,65,000

 ध्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  योजना  मन्त्रालय  की  निम्नलिखित  मांग  मतदान  के

 लिए  रखी  गई  तथा  स्वीकृत  हुई  :

 The  follewing  Demand  in  respect  of  the  Ministry  of  Planning  was  put  and  adopted  :

 A मत  en  no

 मांग  संख्या  शीर्षक  राशि

 qa

 योजना
 1,09,02,000  a  ee

 महोदय  द्वारा  ऊर्जा  विभाग  की  निम्नलिखित  माँगें  मतदान

 के  लिये  रखी  गयी  तथा  स्वीकृत हुई

 The  following  Demands  in  respect  of  the  Department  of  Atomic

 Aa em ATO ee mene aero a, me
 Energy  were  put  and  adopted  :

 a  TES

 मांग  संख्या  शीर्षक  राशि

 ee  cae  ee et ean el पत  ges  पस  AG  ए  CEI  ए  तव

 रुपये

 88  23,99,000 परमार  ऊर्जा  विभाग

 89  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  का
 अन्य

 राजस्व  व्यय  36,15,39,000

 143
 परमाणु  ऊर्जा  विभागों  का  पू  जी

 29,63,43,000'
 न  ण  नणणाणाायायतणुयल्‍यणयल्‍य  ह

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कम्पनी  कार्य  विभाग  की  निम्नलिखित  माँगें  मतदान

 के  लिए  रखीਂ  गयीं  तथा  स्वीकृत  हुई  :

 The  following  Demand  in  respect  of  the  Department  of  Company  Affairs
 were  put  and  adopted::

 मांग  संख्या  nes
 emer enn  areas  ae  राशि

 रुपये

 95  कम्पनी  काय  विभाग  22,99,000

 96  कम्पनी  कायें  विभाग  का  भ्रमण  राजस्व

 व्यय  56,15,000
 a

 ५००५५  nee  es  orencstveSee  sees}
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 श्रेय  महोदय  द्वारा  इलेक्ट्रोनिक्स  विभाग  की  निम्नलिखित  मांग  मतदान

 के  लिए  रखी  गई  तथा  स्वीकृत  हुई  :

 The  following  Demand  in  respect  of  the  Department  of  Electronics

 was
 pat  and

 adopted  :

 शीर्षक
 माँग  संख्या  राशि

 रुप

 97
 इलेक्ट्रोनिक्स  विभाग  85,55,000

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संसदीय  कार्य  विभाग  की  निम्नलिखित  मांग  मतदान

 के  लिए  रखी  गयी  तथा  स्वीकृत  हुई
 :

 The  following  Demand  in  respect  of  the  Department  of  Parliamentary

 ee  oe  ene  aitains  was
 put

 and  adopted
 :

 दीपक  राशि
 मांग  we

 रुपये

 101  संसदीय are  विभाग  7.45 *  9  000
 वि नि

 ment  महोदय  द्वारा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  विभाग  की  निम्नलिखित

 सांग  मतदाने  के  लिए  रखी  गयी  तथा  स्वीकृत  हुई
 :

 The  following  Demand  in  respect  of  the  Department  of  Science  and

 Technology  was  put  and  adopted  :
 न  o  ae  ann  em

 शशांक
 मांग  संख्या  राशि

 रुपये

 103  भारतीय  सर्वेक्षण  4,17,67,C00
 a  अ

 भ्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  gta  विभाग  की  निम्नलिखित  मांग  मतदान  &  लिए

 रखी  गयी  तथा  स्वीकृत  हुई  :

 The  following  Demand  in  repect  of  the  Department  of  Supply  was  put  and  adopted  :

 Pec  TD  TS

 मांग  सख्या  विवेक  राशि
 eT  लला

 रुपये

 106  पूर्ति  बौर  निपटान  3,14,75,000

 प्रत्यक्ष  महोदय  द्वारा  लोक-सभा  को  निम्नलिखित  माँग  मतदान  के  लिए

 रखी  गयी  तथा  स्वीकृत  हुई  :

 ‘The  following  Demand  in  respect  of  Lok
 Sabha

 was  put  and  adopted  :
 tee  eel

 मांग  संख्या  दीपक  राशि
 आ

 ग  यें ञ

 108
 सभा  1,83,65,000
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 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  राजय  सभा  को  निम्नलिखित  साँग  मतदान  के  लिए

 रखी  गयी  तथा  स्वीकृत  हुई :

 The  following  Demand  in  respect  of  Rajya  Sabha  was  put  and  adopted  :

 ee  ब  ontadnndhdty  heme an  amma  me  est  अज्र ७4८

 मांग  संख्या  area
 a, ee  अ

 रुपये

 109
 es

 राज्य  सभा
 75,63,000

 भ्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  उपराष्ट्रपति  के  सचिवालय  की  निम्नलिखित  मांग

 मतदान  के  लिए  रखी  गयी  तथा  स्वीकृत  हुई  :

 The  following  Demand  in  respect  of  the  Secretariat  of  the

 Vice-President  was  put  and  adopted  :

 pee  rae  ल  -

 ang  af
 a  वायदा

 मांग  संख्या  epee  alt  नन

 रुपये

 110  उपराष्ट्रपति  का  सचिवालय
 2,3

 1,000

 meat  महोदय  द्वारा  विधि  ate  न्याय  मन्त्रालय  की  निम्नलिखित  मांगें

 मतदान  के  लिए  रखी  गयीं  तथा  स्वीकृत  हुई  :

 The  following  Demands  in  respect  of  the  Ministry  of  Law  and  justice
 were  put  and  adopted  :

 awed

 माँग  संख्या  शीर्षक  राशि

 रुपये

 68  विधि  कौर  न्याय  मंत्रालय  1,02,90,000

 70  fafa  और  न्याय  मन्त्रालय  का  अन्य

 राजस्व  व्यय  6,54,  18,000

 भ्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  योजना  मन्त्रालय  की  निम्नलिखित  माँग  मतदान  के

 लिए  रखी  गयीं  तथा  स्वीकृत  हुई  :

 Tbe  following  Demand  in  respect  of  the  Ministry  of  Planning  was  put  adopted  :

 aed

 दीपक  राशि
 orp  ODS

 रुपये

 योजना  मन्त्रालय  4,00  000
 72  a  नन

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  विभाग  की  निम्नलिखित  माँगें

 मतदान  के  लिए  रखी  गई  तथा  स्वीकृत  हुई  :

 The  following  Demands  in  respect  of  the  Department  of  Science  and
 Technology  were  put  and

 adopted
 न
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 मांग  संख्या  राशि

 क el  क  a  arn me  rn

 रुपये

 102  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  1,  6,8  7,000

 104  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसन्धान

 परिषद को  अनुदान  23,21,21,0°0

 TE  ate  en  eC

 meat  महोदय  द्वारा  पूति  विभाग  की  निम्नलिखित  मांगें  मतदान  =  लिए

 रखी  गई  तथा  स्वीकृत  हुई  :

 The  following  Demands  in  respect  of  the  Department  of  Supply
 were  put  and  adopted  :

 er

 मांग  संख्या  nea  राशि

 रुपये

 105  पूरी  विभाग  1,18,3  7,000

 46,51,000

 a 107
 पत्ति

 निशार

 का  अन्य  राजस्व  व्यय

 ७०,  ह  —

 श्रेय  महोदय  :  सभी  मांगें  आदि  पारित  हो  गयी  हैं  ।

 विनियोग  2)  1971

 APPROPRIATION  (NO.  2)  BILL,  1971

 वित्त  मन्त्री  (ait  यश्वन्तराव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  वर्ष  1971-72

 की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को

 प्रभावित  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 श्री  सेकसरिया
 :  मेरा

 एक
 व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  पहले  इस  बात  पर

 सहमति  हुई  थी  कि  विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  नाम  केवल  भ्रंग्रेजी  में  दिये  जायेंगे  और  उनका  हिन्दी

 अनुवाद  देव  नागरी  लिपि  में  दिया  जायेगा  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यहां  जो  आश्वासन  दिया

 गया  था  उसे  क्यों  नहीं  पूरा  किया  जा  रहा  है
 ?

 थी  राजबहादुर  :  सरकार
 को

 दिए  गए  आश्वासन  को  पूरा
 न

 करने
 का

 इरादा  नहीं
 अभी  मुद्रणालय  नई  व्यवस्था  के  लिए  तैयार  नहीं  है  क्योंकि  उन्हें  अभी  aa  और  देवनागरी

 लिपि  के  ब्लाक  आदि  तैयार  करने  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 वित्तीय  हज  1971-72  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से
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 कतिपय  राशियों
 के  संदाय  और  विनियोग  दो  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण  :
 मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 श्री  यशवंतराव  चाहता  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूँ  कि  वित्तीय  वर्ष  1971-72
 की

 सेवाओं

 के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 श्रेय  महोदय  :
 प्रबल  यह  है

 वित्तीय  वर्ष  1५71-72  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि में  से

 कतिपय  राशियों  के  संदाय  ate  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये
 1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted

 mere  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 खंड  ।  से  3,  अधिनियमन  सूत्र  ate  विधेयक  का  नाम  विधेयक
 का

 द्ग  बनें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुसना  |

 The  motion  was  adopted

 खंड  से  3,  भ्रधितियम  सत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  1  to  3,  the  Schedule,  Enacting  Formula  and  the  title  were  added  to  the  Bill

 श्री  यहावन्तराव  चव्हाण  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  है

 कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  motion  was  adopted

 अध्यक्ष  सहोदय  :  अब  सभा कल
 11  बजे To  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  पदचात  लोक  सभा  गुरुवार  22  जुलाई  1971/31  1893

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the
 Clock

 on  Thursday,  the  22nd  July
 1971]  31st  Asada,  1893  (Saka).

 te  re  cee
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